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 टप  आ  a

 लाक-सभा

 १  १९४९
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 लोक  सभा  ग्यारह बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन  हु

 weal  के  मौखिक उत्तर

 सीमान्त  हमले

 1*१६३०.  श्री  दी०  चं०  दार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  द्वारा  १  फरवरी  १९५६  से  किये  गये  के

 फलस्वरूप  भारतीय  राष्ट्र जनों के  जीवन  site  सम्पत्ति  को  र  कहानी  के  सि  ये  प्रतिकर  लि  hi  ए

 मांग की  है  ;  भर

 यदि  तो  उनका  क्या  परिणाम  निकला

 facie कार्य  मंत्री  के  सभासचिव  सादत  चली
 :  एक  मामले  में  प्रतिकर

 की  मांग  की  गयी  है  ।

 हम  wat  भी  पाकिस्तान  सरकार के  उत्तर  की  राह  देख  रहे  हैं  ।

 श्री  do  चं०  शर्मा  :  भारत  सरकार  ने  कितने  मामलों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार  को

 लिखा  कौर  उससे  कितने  मामलों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्राप्त  हो  चुके  हें  ?

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 हमने  सभी  मामलों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान सरकार  को  लिखा  है  ।

 लेकिन  इनमें  से  कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार  से  उत्तर  प्राप्त  नहीं  उमा ह  ।  में

 कह  सकता  हूं  कि  तीन  मामलों
 में

 पाकिस्तान  सरकार  की  आर  से  उत्तर  शेष  हूँ  ।

 क  स  क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  भी  जहां  तक  कि  भारतीय  सीमान्त  का

 सम्बन्ध
 है  अपने  के  जीवन  alt  उनकी  सम्पत्ति  की  हानि  के  लिये  कुछ  धन  राशियों  के

 दावे  किये

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  में  प्रदान  को  समझ  नहीं

 सका  हूं
 ।

 सदस्य  थोड़ी  ऊंची  भ्रातृज  में ब  नि  Lee |  वन्य treat  महोदय  :  माननीय  अपना  दोहरा  दें  ।  में  भी

 नहीं  सुन  सका  हूँ
 ।

 QYEE अंग्रेज़ी  में  ।

 L.  S./56
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 श्री  दी०  चं०  शर्मा :  मुझे  बताया गया  है  कि
 पाकिस्तान  द्वारा  किये  गये  हमलों  के  फलस्वरूप

 भारतीय  राष्ट्र जनों  के  जीवन  कौर  उनकी  सम्पत्ति  को  हुई  हानि  के  लिये  भारत
 सरकार ने  पाकिस्तान

 सरकार  को  प्रतिकर  के  लिये  लिखा  में  जानना  यह  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  नारत  सरकार  का  सम्बन्ध
 है  क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  भी  प्रतिकर  के  लिये  ऐसा  ही  कोई  दावा  किया  है

 ?

 tat  जवाहरलाल  नेहरू
 :  इनमें से  प्रघिकांदा  हमले  इस  प्रकार  के  हैं  कि  वहां  के  कुछ  नागरिकों

 ने  यहां  हराकर  उत्पात  किया  ate  मवेशी  आदि  की  चोरियां-की  हें  ।  ऐसे  मामलों में  सामान्यतया

 प्रतिकर  मांगने  का  कोई  नहीं  उठता
 |  ऐसी  सीमान्त  या  जो  भी  नाम  उन्हें

 दिया  दोनों  ही  कौर  से  होती  हैं
 शर  दोनों ही  की  कौर  से  प्रतिकर  के  दावे  किये  जाते  हैं

 ।

 स  समय  मुझे  स्मरण  नहीं  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  ने  किसी

 भ्र वसर  विद्वेष पर  कोई  वित्तीय

 किया  है  या  नहीं  |

 दी०  चल  शर्मा
 :  क्या  पाकिस्तान सरकार  ने  तक  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  जीवन  की

 सम्बन्ध  में
 भारत  सरकार  को  उसके  किसी  दावे  का  भुगतान  किया  है

 ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  मेरे  सहयोगी  ने  भ्र भी  प्रभी  बताया  है  कि  भारत  सरकार  ने  एक
 मामल में  प्रतिकर  का  दावा  किया  कौर  उसके  सम्बन्ध  में  प्रभी  पत्र  व्यवहार  चल  रहा  हैं  ।  इसके

 निकोवाल की  घटना  जिसके  सम्बन्ध  में  बिल्कुल  wer  से  कार्यवाही  की  गयी
 के

 सम्बन्ध में  पाकिस्तान  सरकार  ने  प्रतिकर  के  हमारे  दावे  को  नामंजूर  करते  हुए  उसके  फलस्वरूप

 मृत  व्यक्तियों  के  श्राश्रितो  को  १,००,०००  रुपये  का  भुगताने  किया  है  ।

 श्री  कृष्णा चा ्य जोशी  :  इस  वर्ष  में  पाकिस्तान  की  से  कुल  कितने  हमले  किये  गये

 श्री  सादत  wet  खां  :  १?  फरवरी  से  area  होनें  वाली  प्रविधि  में  प्रभी  तक  भारतीय  राज्य

 क्षेत्र  पर  १४९  हमलें  हुए
 ।

 जवाहरलाल नेहरू  :  में  कुछ  स्पष्टीकरण  कर  दूं
 ।

 में  पहले  nde  चुका
 है

 कि
 इनमे

 से  अघिकांश हमले  इस  प्रकार  के  थे
 कि

 कुछ  नागरिकों  ने  यहां  अकर  safe  या

 इसी  तरह  की  कुछ  चीजों  की  चोरियां  की  थीं  ।

 खान  क  काम  खान  वाल  तल

 1*१६३१.  श्री  डाभी  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 खानें  के  योग्य  तेलों  की  देश  की  कम  से  कम  वार्षिक  जरूरत  कितनी  हैं  ;

 फिदा  सीमा  तक  खाने  के  योग्य  तेलों  का  उत्पादन
 देवा  की  कम  से  कम  वार्षिक  जरूरत

 से कम  रहता

 जब  तक  इस  सम्बन्ध  में  देवा  की  कम  से  कम  जरूरतें  पूरी
 नहीं  क्या  सरकार  नें

 इन  खाने  के  योग्य  तेलों  seat  तिलहन  के  निर्यात  को  बन्द  करने  के  औचित्य  पर  विचार  किया

 ह

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  :
 (*) bw a aa  ठीक

 ates
 तो  प्राप्त  नहीं  है

 |

 पोषण  मंत्रणा  द्वारा  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  तेल  की  खपत  का  जो  अनुमान  लगाया है

 उस  के  पर  यह  लगभग  ६०  लाख  टन  प्रति  वर्ष  होता  हैं  ।

 लगभग  ४६  लाख  टन  |

 फसल की  safer  श्रावव्यकताश्रों श्र  मूल्यों  के  उतराव  चढ़ाव  का  अनुमान
 लगा
 लगा  तेलों  IXENY  तिलहनों  की  नियन्त्रित  किस्मों  के  निर्यात  की  मात्रा  का  निचय

 किया  जाता  है  ।

 tea  अंग्रेज़ी  में  ।
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 श्री  डाभी :  में  जान  सकता  हुं  कि  निर्यात  की  गयी  मात्रा  को  निकाल  कर  किस  सीमा  तक
 खाने

 योग्य  तेल  की  उपलब्ध  मात्रा  आर्थिक  जरूरतों  से  कम  रह  जाती  है  ?

 कानूनगो
 :

 जैसा  कि  area  देखा  कि  देश  का  कुल  उत्पादन
 कुल  जरूरतों  से  बहुत  कम  है

 जैसा  कि  मेने  कहा  कि  व्यापार  sare  को  बनाये  रखने  के  लिये  निर्यात  जारी  रखना  पड़  रहा  है  ।

 श्री प्र ७
 स०  थामस

 :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  लंका  से  किये  गये  नारियल  के  तेल

 का  देशी  नारियल  के  तेल  के  मूल्य  पर  बया  प्रभाव  पड़ा  ह  शर  क्या  सरकार  बाजार  में  नारियल  के

 तेल  के

 कि
 के  गिर

 जान  के  कारण  अपनी  आयात  सम्बन्धी  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  विचार

 श्री  कानूनगो :  मुझे  इस  समय  मूल्यों  का  ठीक  पता  नहीं  है
 ।

 जहां  तक  पुनरीक्षण  का  प्रश्न

 मामल  पर  प्रति  मास  विचार  किया  जाता

 श्रीमती  wer  स्वामीनाथन  क्या  में  जान  सकती  हूं  कि  खाने  योग्य  तेल  की  कमी  का  कारण

 तेल  की
 कुछ  मात्रा  के  इस  देश

 म  साबुन  बनाने  पर  खर्च  हो  जाना  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 जैसा  कि  मेंने  कहा  हे  कि  हमारा  तिलहनों  का  उत्पादन  ५५  लाख  टन  है

 दो  site  प्रति  दिन  के  आधार  पर  कुल  जरूरत  ¥Xa  लाख  टन  होती  है  ।

 श्री  बमन :  क्या  माननीय  मंत्री  को  पता  हैं  कि  हाल  ही  में  खाने  योग्य  तेल  सरसों के

 तेल  का  मलय  बहुत  चढ़  गया  हे  कौर  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हें  ?  क्या  में  यह  भी  जान  सकता

 हँ  कि  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंत्री  महोदय  तिलहन  के  निर्यात  को  बन्द

 करने  के  प्रदान

 पर

 tat  1 STATA Nn
 :

 सरसों  के  तेल  कौर  द्र  के  तेल  के  बीजों  के  निर्यात  पर  रोक  लगा  दी  गयी  है

 श्र  इससे  मूल्यों  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  है
 ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद :  जेसा
 कि

 कहा  गया  है  कि  उत्पादन  शौर
 जरुरत  में

 बहुत

 शरिक  अन्तर  तो  में  जानना  चाहता  हुं  कि  वास्तविक  जरूरत  इस  असारको को  पुरा  करने के
 लिये  सरकार  अगले  वर्ष  में  क्या  करने  की  प्रस्थापना  करती  ह  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 यह  भी  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  योजना  आयोग  ने  विचार  किया  है

 और  तिलहन  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  कई  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  eto  प्र०
 त्रिपाठी

 :  खाने  योग्य  तेलों  पर  उत्पादन  कर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  गत
 बजट

 सत्र  में  प्र्  कहा  गया  था  कि  इस  को
 उपभोक्ता  पर  नहीं  डाला  जायेगा  ।  अब  इसे  उपभोक्ता

 पर  डाल  दिया  गया  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  मूल्यों  में  हुए  नये  चढ़ाव  को  देखते  हुए  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 में  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इसे  उपभोक्ता  पर  डाल  दिया  गया

 यह  ठीक  हैं  कि  विभिन्न  कारण  कौर  कार्यवाहियों  के  कारण  तिलहनों  के  मूल्यों  में  उतार  चढ़ाव  श्रवण a
 gut  ह  ।

 हारा  कैम्पों  का  बस्तियों  में  बदला  जाना

 1*१६३२.  श्री  स०  |: ह५  सामन्त  :  क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  स्थापित  समिति  ने  जिसमें  भारत  सरकार
 कौर

 राज्य  सरकार  के  अधिकारी  ,  ae  जिसे  वर्तमान  दारणार्थी  कैम्पों  बस्तियों

 में  बदल  दिये  जाने  की  सम्भावना  इसकी  प्राथिक  उप लक्षणा ओं  पर  विचार  करने  के  लये

 किया  गया  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत की  ह
 te

 मल  wal में  ।
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 यदि  तो  उस  समिति  द्वारा  कितने  ऐसे  कैम्पों  का  दौरा  किया  गया

 कितने  कैम्पों  के  बस्तियों  में  बदले  जाने  की  सिफारिश  की  गयी  है
 ?

 उपमंत्री  ज०  go  :
 ail  नहीं  ।

 जब  तक
 समिति

 ने  १९  prot  का  दौरा  किया  है  ।

 अब  तक  की  गयी  जांच  के  आधार  पर  चार  कैम्पों  को  बस्तियों  में  बदले  जाने  योग्य  समझा
 ।

 श्री
 स०

 चं०  सामन्त
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  समय  चालू  कैम्पों  की  संख्या  क्या  हैं

 Ho  Fo  भोंसले
 :  १५  जुलाई  TH  टेम्पो  की  कुल  संख्या  QX9 g  जनसंख्या

 VQ AV, REO  ह्

 श्री स०  चल  सामन्त  :
 क्या  जिन  भ्रनघिकृत दर  र्थी  बस्तियों  को  सरकार  द्वारा  नियमित

 कर  दिया गया  उनका  दौरा  भी  इस  परिवर्तन  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  द्वारा  किया  जायेगा  ?

 श्री  ज०  क०  भोंसले  :  इन  भ्रनधिकृत  दारणार्थी  बस्तियोंको  बस्तियों  में  परिवर्तित  करने  का

 प्रदान ही  उत्पन्न  नहीं  क्योंकि  इन  अनधिकृत  शरणार्थियों  ने  स्वयं  अपने
 घर  या

 जसी  भी

 स्थिति  बना  लिये  हैं जब  कि  नयी  बस्तियां  बसानें  में  चार  पांच  प्राकारों  पर  सरकार  को  यह  सोचना

 झावइयक  ह  कि  बस्तियां  बनायी  जायें  अथवा  न  बनायी  जाये ं।  लेकिन  अनधिकृत  शरणार्थी

 बस्तियों  में  जहां  भी  आवश्यक  gut  हम  कई  एक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  अवद्य  करेंगे  ।

 बुनियादी  ऊष्म रोधक

 *2E33.  श्री  राम  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 नया  यह  सच  है  कि  सरकार  बुनियादी  ऊष्मरोधक  बनाने  के  लिये  एक  कौर  कारखाना

 स्थापित  करने  की  प्रस्थापना करती  है

 यदि  at  तो  निर्वाचित  स्थान  का  नाम  क्या  है  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  कूल  व्यय  कितना  किया  जाना  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०
 स०  दाह )  :  )  बुनियादी  ऊष्मरोधक  बनाने  का  एक  कारखाना

 प्रस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 तौर  योजना  के  ब्योरों  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  में  इन  कारखानों  का  वार्षिक  उत्पादन  जान  सकता  हूं
 ?

 पश्चिम  अठ  दाह  :
 इन
 कारखानों

 का  वार्षिक  उत्पादन  २'८  लाख  टन  है  AIX  प्रस्तावित कार
 खानों  का  उत्पादन  कोई  ३०  हजार  टन  होगा

 कोयले  का  निर्यात

 हक
 *2E3¥.

 श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  कोयले  के  निर्यात को  प्रोत्साहन देने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  के  लिये  नियुक्त
 की  गयी

 विशेषज्ञ  समिति
 की

 सिफारिशों  के  स्वीकार  कर  लिये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  कोयलें  की

 निर्यात  की  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ;  कौर

 यदि  at  तो  किस  सीमा  तक  ?

 IN  ef, 1  मूल  wash में  ।  Refractories,
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 उत्पादन  उपमंत्री
 सती दा  चन्द्र )  :

 क  दोर
 (@).  निर्यात में  सुविधायें  प्रदान  करने

 पर भी  उसके  यथार्थ  परिमाण  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 श्री  झूलन  सिह  ea
 wea  fe  fer  fond  etre  rat  wetter

 की  गयी

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  समिति  की  कोई  पांच  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  गया  एक  पर  विचार

 किया जा  रहा  कौर  दो  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है  ।

 श्री  बोस  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  कि  निकट  भविष्य  में  स्थापित  किये  जाने  वाले

 लोहे  के  कारखानों  के  लिये  देश
 को

 कोयले
 की

 भ्रत्यधिक  परिमात्रा  की  आवश्यकता  में  जानना

 चाहता  हुं  कि  भारत  से  कोयले  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 ग्रान्तरिक  आवश्यकताओं का  aes  ही  ध्यान  रखा  जाता  है  ;  परन्तु

 फिर  भी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिये  कुछ  मात्रा  का  निर्यात  करना  आवश्यक  होता  है  |

 श्री  मित्तल  :  माननीय  उपमंत्री  यह  जानते  हें  कि  कलकत्ते  की  बन्दरगाह  में  माल  की  अधिकता

 होती  जा  रही  इसलिये  वह  कोयलें  के  निर्यात  के  लिये  हुगली  नदी  के  पश्चिम  में  एक

 थक  बन्दरगाह  बनाने  के  fara  बेक  मिशन  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  ade  चन्द्र  meq  परिवहन  मंत्री  से  पुछा  जाना  चाहिये  |

 भारतीय  उत्प्रवास  अधिनियम

 *OGRY.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :
 कया  प्रधान  मंत्री

 यह  बताने  की कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  उत् प्रवास  अधिनियम  १९२२  के  उपबन्धों  को  १९५५  में  सख्ती  से  लागू

 किया  गया  था  कौर  PENS  में  भी  उन्हें  लागू  किया  जा  रहा

 व्या  प्रवीण  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अ्रपवाद  किया  गया
 कौर

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों
 को

 विदेशों  को  भेजा  गया
 है  ?

 कार्य-मंत्री  के  सभा सचिव  सादत  अरली  खां  a

 इस  प्रकार  का  कोई  झ्रपवाद  नहीं  किया  गया  है  ।  भ्र धि नियम में  यह  व्यवस्था  है  कि

 श्रमिकों  को  इसमें  निर्धारित  कुछ  भ्रौपचारिकतांं  के  पुरा  किये  जाने  पर  उत् प्रवास  की  अनुमति

 दी  जा  सकती है  |

 श्री  नज  :  कया  में
 जान

 सकता  हूं  कि  मलाया  को  उत् प्रवास  बन्द  हो  गया

 और  यदि  हां  तो  क्या  भारतीय  दूसरे  देशों  को
 जा  रहे

 सादत  भ्र ली  खां  :  वह  अधिकतर  मध्यपूर्व
 के

 देशों
 को

 जाते  जहां  वे  तेल
 कम्पनियों

 में  काम  करतें  ।

 श्री  कृष्णा चा ्य जोशी  :
 डाक्टरों

 ग्रोवर
 इंजीनियरों

 को  इस
 अधिनियम

 से
 अपराजित

 किया गया  है  ?

 सादत  खां  :  डाक्टरों  कौर  इंजीनियरों  जिन्हें  अत्यधिक  प्रवीण  कर्मचारी  माना

 जाता  साधारणतया  भारतीय  उत् प्रवास  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  से  अपर्वाजित  किया  जाता  हैं
 ।

 fal  कृष्णाचार्य जोशी  :  प्रवीण  कर्मचारियों  की  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  हैं
 ?

 मूल  wat
 में  ।
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 श्री  सादत  अर्ली  खां  :  प्रवीण  करमचारियों  की  भर्ती  भारतीय  उत्प्रवास  अधिनियम  के  उपबन्धों

 को  की  जाती  जिस  व्यक्ति  को  प्रवीण  कर्मचारियों  को  सेवामुक्त  करना  होता  है  उसे
 या

 उसके
 अ्रभिकर्ता  क

 एक  निर्धारित  sea  पर  एक  प्रार्थना  पत्र  जिस  बन्दरगाह  पर  उतरना  हो  वहां

 |
 के  कार्यालय

 में  देना  होता  कौर  वह  यह  देख  कर
 कि

 दी  गई  शर्तें  सन्तोषप्रद  हैं  feta  ग्रनुमति  देता  हैं  ।

 श्री ब्
 स०  मुक्ति  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कुछ  उन  प्रवीण  कर्मचारियों को  जो  कि  ईरान

 की
 खाड़ीके  स्थान  कुवैत  से  वापिस  प्राय  हैं  वपिस  जाने

 की
 अनुमति  कयों  नहीं  दी  गयी  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कया  यह  सामान्य बात  है  अथवा  किसी  व्यक्तिगत मामलों  का  उल्लेख

 श्री qo  स०  श  :  सामान्य रूप  से  यही  बात  है  |

 यदि  माननीय  सदस्य प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 किसी  खास  मामलों की  ध्यान  प्रकृष्ट  करायें  तो  में  उसकी  जांच  करूंगा  |

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  में  जान  सकता  हुं
 कि

 क्या  यह  सच  हूं
 कि  इस  अधिनियम

 के

 ग्रन्तर्गेत  विभिन्न  देशों  के  लिये  कुछ  अंश  निर्धारित  किये  गये  क्या  गत  वर्ष
 यह  समूचे

 मंग

 पर

 हो
 हो

 गये थे  र  क्या  यह  सच  है  कि  कई  लोगों  को  दुसरे  देशों  को  उत् प्रवास  के  लिये  पासपोर्ट  नहीं  दिये

 गये  थे  ?

 pat
 ,

 जवाहरलाल  नेहरू

 :
 क्या  माननीय  सदस्य  मलाया  श्रथवा  किसी  कौर  देश  का  उल्लेख

 कर  रहे
 हे

 इकबाल  lag  मं  मलाया  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं
 ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 हमारी  नीति  वास्तव  में  भारतीयों
 को

 मलाया  जाने  से  रोकने
 की

 रही

 मलाया
 की

 सरकार  भारत  से  भर्ती  करने
 को

 बहुत  इच्छुक  परन्तु  विभन्न
 कारणों

 से  हमने

 उसे  बन्द  कर  कुछ  प्रवीण  कर्मचारियों  के  भ्र ति रिक्त  जिन्हें  विशेष  हालात  में  ग्र नुम ति  प्रदान
 की  गयी  उन  की  भर्ती  रोक  दी  गयी  ।

 उनका  कोई
 आयंदा

 निर्धारित  करने  का  कोई  प्रदान  नहीं
 at

 हमको  निर्णय  करना  है  कि  भारतीय  विदेशों  में  जाये  या  न  जाय े।

 राष्ट्रीय  निर्माण  निगम

 *
 १६३६.  सरदार  इकबाल  fag

 :
 वया  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे

 कि  निर्माण  कार्य  में  मितव्ययता  करने  अर  निर्माण  कार्यक्रमों  में  शी  करता  करने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय

 निर्माण  निगम  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  at  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 कौर  विद्यत च चक  उपमंत्री
 :

 भारत  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  निर्माण  निगम

 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  fam  है  ।  इस  समय  योजना  के

 जैसे  प्रस्तावित  निगम  के  संस्था  ्रन्तनियमों  कौर  संस्था  के  ज्ञापन  को  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 इकबाल  सिंह
 :

 क्या  इसके  लिये  नियुक्ति
 की

 गयी  तदर्थ  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत कर  दिया  है  ?

 श्री  हाथी  :
 जी  हां  ॥

 डा०
 रामा  राव

 :
 क्या  इस  सिद्धांत को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कि  यह  निगम  एक

 स्वायत्त-दासी  निकाय  ।

 श्री  हाथी
 :  जी  वह  एक  स्वायत्त-दासी fi  हीगा  उसमें  भाग  लेनें  वाले  राज्यों

 करेगा

 तथा  श्रमिकों  के  कुछ  प्रतिनिधि  होंगे  ।  वही  निकाय  न  aa  परियोजनाओं  के  निष्पादन का  कायें

 ee  can  oo

 |
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 रामा
 क्या  सरकार

 इस  निगम  को  परीक्षण के  तौर  पर  कुछ  SH  यथाशी कर  देने

 का  विचार करती  है

 श्री  हाथी
 :  वास्तव

 में  हमारा  यहीं  विचार  है  ।
 हमें  कुछ  राज्यों की  सहमति

 स्वीकृति  प्राप्त  होते  ही  सरकार  का  विचार
 इस

 निर्माण  निगम
 को  कुछ  काय  दे  कर  इसके  कायें

 करण को  देखने  का  हैं  ।

 शी  का०  प्र०  त्रिपाठी
 :

 क्या  यह  निगम  कर्मचारियों  को  स्थायी  तौर  पर  सेवामुक्त
 र  यदि  हां  तो  केवल  प्रवीण  कर्मचारियों  या  श्रप्रवीण  कर्मचारियों  को  भी  ?

 श्री  हाथी
 :  इस

 निगम
 में

 प्रविधिक  कार्य  करने
 वालें  कर्मचारी  रहेंगे  फिर  वे  स्थायी  कर्मचारी

 होंगे
 ।

 जहां
 तक  प्रवीण  श्रमिकों  का  सम्बन्ध है  वह  तो  उस  स्थान  विशेष  पर  ही  निभर  होगा  ।

 वे  स्थायी  नहीं  क्योंकि  उसे  स्थान  स्थान  पर  aa  कायें  की  शक्ल  को  परिवर्तित
 करना  पड़ेगा ।

 श्री  झ०  म०  थामस
 :  कुछ  परियोजनाश्रों

 में  तो  फालतू  कर्मचारी  भ्र  कुछ  परियोजनाओं

 में
 कर्मचारियों

 का
 अभाव  है

 कुछ  अन्य  परियोजनाओं

 में

 छंटनी

 की

 जानें  वाली
 है  |  क्या यह  निगम

 ऐसे  weal  के  सम्बन्ध  में  भी  कार्यवाही  करेगा ?

 att  हाथी :  वास्तव में  इस इस  निगम  की  स्थापना  के  विचार  के  पीछे  यह  भी  एक  उद्देश्य  था  ।

 यह  निगम  तो  निरन्तर  ही  ATR RSTO Fra Tor-aTaT  को  निष्पादित  करता  श्र  यह  शायद  कुछ  हद  तक

 फालतू  कर्मचारियों  की  समस्या  को  भी  सुलझा  सकता  है  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :  इस  तदर्थ  समिति  के  प्रतिवेदन  की  मुख्य  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं  ?

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  की  सभी  बातों  को  स्वीकार  कर  लिया  या  उसकी  कुछ  ही  बातें

 को  स्वीकार किया  है  ?

 हाथी  :  सरकार  ने  उसकी  सभी  बातों  को  पूर्ण  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  समिति को

 केवल
 कुछ  ही  विषय  सौंपे  गये

 यह  कि
 क्या  यह

 एक
 समवाय  होना  एक

 उसकी रचना  कया  होनी  कार्य  किस  प्रकार  का  होना  कौर
 यह

 भी  कि  निगम  को  किस

 प्रकार  से  are  दिया  जाना  इत्यादि  ।  ये  सभी  प्रश्न  इस  तथा  समिति  को  सौंपे  गये  थे  ।

 सजगता  अधिकारी

 *
 १६३७.

 पंडित  द्वा०  ato  तिवारी
 :

 क्या  श्रीवास  ate  सम्भरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सजगता
 अघिकारी

 की  नियुक्ति  के  बाद  से  उससे  संलग्न  कार्यालयों

 ax  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  कार्य-करण  में  कोई  सुधार  garg;  कौर

 भ्रष्टाचार  और  अन्य  झ्रनियमितताओओं
 के

 लिये  कितने  अधिकारियों
 के

 विरूद्ध  कार्यवाही

 की  गयी है  ?

 श्रीवास  ite  सम्भरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  पु०  ह्य  :

 जी
 हां  ।  अ्रनुशासन  सम्बन्धी  मामले

 प्रौढ़
 शिकायतों  को  ह

 जनता  से  निबटाने में  काफी  सुधार

 साथ  ही  श्रप्टाचार  के  अवसर
 न

 मिलने  देने  के  उद्देश्य  मंत्रालय  में  विभिन्न  संगठनों  की  कार्य

 प्रणाली  को  ed id otarr  कड़ा  बनाया  गया  है  ।

 सजगता  संगठन
 ने

 झ्र पनी
 स्थापना

 से  aa  तक
 भ्रष्टाचार  कौर  अनियमितताओं

 के  ३४५२  मामलों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही
 की

 हैं
 ।

 इन
 मामलों

 में  १४५  अधिकारी  भ्रष्टाचार
 के

 मामलों

 में  लिप्त थे  ————  -

 मूल  सरकोजी  में  ।



 मौखिक  उत्तर ०६  १?  LENS

 पंडित  gto  ना०  तिवारी
 :

 क्या  इन इन  सभी  मामलों  की  सूचना  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  दी  गयी

 उनकी  शिकायतों  को  देखकर  इनका  पता  चलाया  गया  या  सजगता  अ्रधिकारियों  न  स्वयं  ही

 इनका पता  चलाया  था

 श्री  qo  ao  भास्कर :  कुछ  मामलों  का  पता  तो
 शिकायतों

 को  देखकर  लगाया  गया

 और  कुछ  का  पता  तो  सजगता  अधिकारियों द्वारा  किये
 गयें  कार्य

 के  परिणामस्वरूप ही  लगा  था  |

 पंडित  ato  ato  तिवारी
 :

 सजगता  अधिकारियों  ढारा  कितने  मामलों  पता  लगाया

 गया  ?

 श्री  प०  दो०  :  में  बिना  देखें  प्रभी  श्रांकड  नहीं  बता  सकता  ।  इस  प्रश्न  के  लिय

 मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।

 gto  ato  तिवारी  :  क्या  किन्हीं  प्राधिकारियों के  विरुद्ध  फौजदारी  मामले  भी  चलाये

 मये  हें
 ?

 में  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  चलाये  गये  फौजदारी
 मामलों  की  ठीक श्री  ato  भास्कर :

 के  रूप  में  पर्याप्त
 ठीक  संख्या  नहीं  बता  सकता

 |  लेकिन  हमने  विभागीय

 दंड  दिया है  कुछ  मामलों  में  फौजदारी  की  कार्यवाही  भी
 को

 गई  लेकिन  में  उनको  ठीक-ठीक

 संख्या  नहीं  बता  सकता  |

 भारत  साध-समाज

 *
 १६३८८  श्री  वीरस्वासी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 भारत  साधु-समाज  देश
 के

 किन-किन  भागों
 में

 देश  की  योजनाओं
 को

 पूरा  करने  में

 अपना  सहयोग  प्रदान  कर  रहा  और

 उसका  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 योजना  उपमंत्री
 दया०  नं०  कौर  साधु-समाजਂ

 एक
 गैर  सरकारी  संस्था  है  जो  संपूर्ण  देश  में  विकास  तथा  निर्माण  कार्यों  के  प्रे  i)  को  संगठित

 करने  में  दिलचस्पी  रखती  है  |
 ज्ञात  होता  है  कि  यह

 जो
 भारत  सरकार  के  लिये  जिम्मेवारि

 नही ंहे  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये  स्कीम  )  तेयार कर  रहा  है  ।  इस  बारे  में  जब  प्रस्ताव

 प्राप्त  होंगे  तो  पौधों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  ध्येय  से  सरकार  उन  पर  उचित  विचार  करेगी  ।

 श्री  वो रस् वामी :  वे  साधु  जो  जानते  ही  नहीं  कि  काम  करना  क्या  होता  है  श्र  जो  पर्ण

 रूप  से  समाज  पर  आश्रित  वे  किस  प्रकार  से  पंच  वर्षीय  योजना  की  कार्यान्वित  में  सहायता
 दे  सकते

 हे

 श्री  इया०  नं०  मिश्र
 :  यह  एक  बड़ी  विचित्र  सी  धारणा  है  कि  वें  कोई  काम  करना  ही  नहीं

 जानते हैं  ।

 वीर स्वामी
 :  हमारे  देश  की  प्रगति

 के
 लिये  वे  किन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने

 जा  रहे  हें
 ?

 इया
 ०  नें०  मिश्र

 :  में  उनके  कार्यक्रम  के  कुछ  विषयों  को  एक  मोटे  तौर  पर  बता  सकता

 उस  कार्यक्रम  में  भ्रष्टाचार-विरोधी  मिलावट  विरोधी  पशु

 नैतिक  उत्थान  इसके  बाद
 कीरतन  ee  भी  सम्मिलित कं काानयाानाननलण कानाततए” एव थ आल -्वव तई  कए a आ  एटलस

 मूल  प्रंग्रेजी में  ।
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 श्री त०  ब०  faze  राव  :
 इस  साधु-समाज  की  सहायता  कितनी  है  कौर  यह  संख्या  हमारे

 देख
 के  साधनों

 की
 कुल  संख्या  की  कितनी  प्रतिशत  है  ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र
 उनकी  ठीक-ठीक  संख्या  तो  में  नहीं  बता  सकता  लेकिन  मेरी  भ्र पनी

 धारणा  यह  है  कि  उनकी  संख्या  कोई  या  सात  लाख  स
 किंग  इस  बात

 को  तो  भविष्य  ही  बता

 सकेगा  कि  उनमें  स  कितने  इस  संगठन  में  सम्मिलित

 श्रीमती  wo  काल े:  ह  लि  nc  कितना  ी  aq far  er

 पैथी  दया०  ao
 सरकार  द्वारा  इस  समाज  पर  कोई  भी  धन  राशि  खर्चे  नहीं  की  जा

 सही

 श्री  पुलिस  कया  यह  सच  है  कि  उन्होंने  प्रतिज्ञा  की  है  कि  बिना  श्रम  किये  वे  भोजन  नहीं
 किया  करेंग े?

 ध्रिध्यक्ष  महोदय  :  बिना  श्रम  किये  भोजन  नहीं  करेंगे
 ?

 अगला  प्रश्न  ।

 जीत ०
 ao

 विपुल  राव  :  बिना  श्रम  कोई  मजूरी  नहीं  ।  सिद्धांत  यह  है
 ।

 इया०  न०  मिश्र  मुझे  इस  प्रतिज्ञा  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  क  e  «०

 अध्यक्ष  महोदय  म  अगला  ल  रहा

 श्री  वीरस्वाभी  :  सरकार से  उन्होंने  कितनी  धन  रादि  मांगी  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंने  अ्रगले  प्रश्न  के  लिये  कहा  हे  ।

 श्री  वीर स्वामी  :  उन्होंने  ३०  करोड़  रुपये  की  मांग  की  थ  समाचार पत्रों  में  तो  यही

 समाचार छपा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति ।  मेंने  अ्रगले  प्रश्न  के  लिये  कहा  है  ।

 भ्र धि कारियों  द्वारा  सडक  निर्माण

 1*१६३६.  श्री  गिडवानी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  सभी  भागों  के  लगभग
 ८६

 अधिकारियों  ने  कुरुक्षेत्र

 के  निकट  दो  सप्ताह  तक  कार्य  करके  मुरथल  गांव  को  प्रांत  ट्रंक  रोड  से  मिलाने

 वाली  चार  फर्लाग  की  सड़क  को  बनाया  है  ;

 यदि  तो  उनके  ठहराने  झर  भोजन  की  व्यवस्था  पर  कुल  कितना  व्यय  gar  है  ;

 उनके  यात्रा  भत्ते  और  महंगाई  भत्ते  पर  कितना  व्यय  हुमा
 ?

 उपमंत्री  इया०  नीति  १९४५५  नीलोखेड़ी में  स्थित

 दो  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  निदेशकों  ने  संयुक्त  रूप  से  संगठन  रहता  खंड  विकास

 अधिकारियों  के  प्रशिक्षार्थियों  को  ग्रामोद्धार  के  कार्य  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  एक

 प्रशिक्षण  शिविर  संगठित  किया  था  ।  यह  शिविर  थानेश्वर  के  सामुदायिक  विकास  खंड  में  कुरुक्षेत्र

 के  निकट  मूरथला  गांव  में  संगठित  किया  गया  लगभग  १८  दिनों  तक  चला  था  ।  अन्य

 वाहियों  के  प्रशिक्षार्थियों  ने  ग्रामवासियों  के  साथ-साथ  द्  गांव  तंक  पहुंचने  वाली

 '४  सड़कों
 के

 निर्माण  कार्य  में  मिट्टी  की  खुदाई
 आदि  का  are  भी  किया  था  ।  ये  चारों  सड़के  लंबाई  में

 कुल  मिलाकर  लगभग  तीन  मील  की

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 a
 (=)  प्रशिक्षार्थियों  ने  अपने  खाने  का  खर्चें  स्वयं  ही  उठाया  था  ।  प्रशिक्षार्थियों  के  लिये

 की  व्यवस्था करने  में  २८८  रुपये  व्यय  हुये  थे  ।

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  are  से  प्रशिक्षार्थियों  को  कोई  भी  यात्रा  या  महंगाई  भत्ता  नहीं

 दिया  गया  था  |

 राज्य  सहायता-प्राप्त  श्रौद्योगिक  गृह-निर्माण  योजना

 प
 *

 १६४३.  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  श्रावास कौर  सम् भरण  मंत्री  २३  दिसम्बर

 १९५५  के  पूछें  गये  तारांकित  संख्या  ११८६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  fan  बंगाल  सरकार  ने  क्रिटिक  इण्डियन  एण्ड  स्टील  वर्क्स  के  श्रमिकों
 के

 लिये  औद्योगिक  गह-निर्माण  के  लिये  किसी  ऋण  की  मांग की  है

 क्या  सरकार  ने  इसकी  जांच  की  हे  कि  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  सरकार  या  निजी  मालिकों

 द्वारा  औद्योगिक  गृह-निर्माण  ऋणों  की  सुविधा  से  क्यों  लाभ  नहीं  उठाया  गया  है  ;  कौर

 इस  क्षेत्र  में  श्रमिकों  के  लिये  मकानों  की  अत्यंत  तंगी  को  देखते  द्वितीय  पंच  वर्षीय
 योजना  के  $  उनके  लिये  मकानों  की  व्यवस्था  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  योजनायें

 श्रावास  ate  सम्भरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  Jo  दो०

 नही ं।

 राज्य  सरकार  कौर  निजी  मालिकों  को  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  गह-निर्माण  के

 लिये  सभी  तक  कुल
 २२'  ५४

 लाख
 ३६  ३६  लाख  रुपयों  के  ऋणों  राज्य-सहायता

 की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  हे
 ।

 राज्य  सरकार  कुल्टी  क्षेत्र  में  उपयुक्त  भूमि  खंडों  की  तलाश  कर  रही  है  |

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  तथ्य  के  विचार  से  कि  मार्टिन  बनें
 एक

 बहुत  बड़ा  इस्पात
 समवाय है  तथा  PEYV—UY F में  इसे

 ७००
 प्रतिशत  का  नफा  सरकार  कोटे

 के  बारेमें  दिये  गये  वचनों  के  भ्र ति रिक्त  मालिकों  को  इस  विषय  में  विवश  करने के  लिये  क्या

 उपाय  करने  का  विचार  करती  है  कि  श्रमिको  के  निवास  स्थानों
 को

 विनाश  मात्र  से  ७  मकानों  में

 परिवर्तित करें  ?

 थी  qo  शे०  भास्कर  :  यह  एक  बड़ा  मामला  हैं  तथा  इस  समस्या  से  कई  मंत्रालयों  क

 सबब  ह  ।  हम  इस  बार  म  कुछ  कहन  क  असमथ  &  |

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  मंत्रालय के  सबंध  में  ग्रायव्ययक के  अवसर पर  औद्योगिक

 श्रीवास  के  विषय  पर  चर्चा  के  दौरान  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  मालिकों  तथा  राज्य  सरकारों

 का  रवैया  संतोषजनक  नहीं  हूं
 ।

 कया  केन्द्रीय  सरकार  निजी  मालिकों
 उनसे जो  काफी

 समृद्ध  तथा  उन  उद्योगों  के  संबंध  उदाहरणार्थ  जो  राष्ट्र  के  लिये  महत्वपूर्ण  श्रमिकों

 के  लिये  श्रीवास  स्थानों  के  महत्वपूर्ण  विषय  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिये  त्रिपक्षीय  सम्मेलन

 बुलाने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  1 ०  भास्कर :  इस  क्षण  तो  कोई  ऐसी  प्रस्थापना  नहीं  है  ।

 श्री त०  विट्ठल  मकानों की  व्यवस्था  के  बारे  में  सरकार  का  उपकर  लगाने  का

 विचार था  ।  यह  प्रस्थापना किस  क्रम  पर  है  ?

 _  शनी  पू०
 हो०

 भास्कर
 :

 ee  दोता

 मूल  प्रशन

 ae में  प्रौद्योगिक  झ्रावास-व्यवस्था के  संबंध  में

 क्षत्र म अरार मल  बी  में
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 sto
 प्र०

 त्रिपाठी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मालिक  लोग  देश  भर  में
 मकानों

 के
 बनाने

 का  विरोध करते  रहे  हैं  ;  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  सरकार  मकानों  के  बनाने  की  मद  के  अन्तर्गत  लाभांश
 को

 सीमित  करनें  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री Yo  दास  arene  :  हमें  कोई  ऐसी  सूचना  नहीं  हैं  कि  मालिक  लोग  किसी  योजना  या
 इसी  प्रकार  की  किसी  बात  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 parent  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 सरकार  ने  औद्योगिक  व्यवस्था  के  लिये  प्रतिवर्ष  जो  राशि

 मंजूर  की  उसका  एक  बड़ा  भाग  प्रत्येक  वर्ष  व्य पंगत  हो  रहा  है  ।  साथ  ही  सरकार  का  यह  कथन

 है  कि  वह  श्रौद्योगिक  श्रीवास  व्यवस्था  को  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  एक  महत्वपूर्ण  योजना  समझेगी
 ।

 इस  प्रयोजन  से  प्रत्येक  वर्ष  झायव्ययक  में  उपबन्धित  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  राशि  का  राज्य  सरकारों

 तथा  मालिकों  द्वारा  प्रयोग
 न

 कर  सकने  के  विचार  से  में  पूछना  चाहती  हूं  कि  सरकार सारे  मामले

 की  जांच  राज्य  सरकारों  तथा  मालिकों  से  विचार  विम  करने  और  इस  धनराशि  का

 करने  के  बारे  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है
 ?

 श्री पु०  ato  भास्कर
 :

 माननीय  महिला  सदस्य  ने  विभिन्न  रुप  में  उसी  प्रदान  को  पूछा  है

 जो
 उन्होंने

 भी
 कुछ  देर  पहले  पूछा  था  कौर  मेरा  उत्तर  यह  हैं  कि  इस  समय  हमारे  सामने  ऐसी  कोई

 प्रस्थापना नहीं  हे  ।

 श्री  नम्बियार
 :

 सरकार  के  सामने  दूसरा  वास्तविक  विकल्प  क्या  है  ?

 भारतीय  नदियों  को  मिलाना

 1*१६४४.  श्री  टे०  सुब्रह्मण्यम  :  क्या
 सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 को  जलमार्गों  इत्यादि  से  मिलाने  के  प्रश्न  पर  कोई  जांच  कर  रहा  है
 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आ्रायोग  विकास-कार्य  के  लिये  भारत  की  विभिन्न  नदियों

 क्या  उस  जांच  कार्य  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  ;  कौर

 जांच  पुरी  होने  में  लगभग  कितना  समय  लगेगा
 ?

 र  विद्युत  उपमंत्री  )  जी  ati  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 आयोग  जलमार्गों  के  विकास  के  लियें  भारतीय  ह  को  जलमार्गों  द्वारा  मिलानें  के  प्रश्न  का

 अ्रध्ययन  कर  रहा  ए

 पूर्व  की  कौर  तथा  can  की  कौर  बहने  वाली  कुछेक  नदियों  को  मिलाने
 की

 ara  का  भ्रध्ययन  किया  गया  हैं  शौर  इन  योजनाओं  की  प्रारम्भिक  जांचों  के  लियें  एक  प्राक्कलन

 तैयार  कर  लिया  गया

 प्रारम्भिक  जांचों  पर  लगभग  तीन  वर्ष  लगेंगे
 ।

 fat ठ०  सुब्रह्मण्यम
 :

 क्या  यह  सच  ह  कि  सर  आर्थर  कॉटन  ने  goo F att afeat में  तीन  नदियों

 के  संपर्क  के  बारे  में  ठोस  सुझाव  दिये  थे  कौर  गंगा  से  लेकर  कन्या  कुमारी  तक  की  सभी  नहरों
 के

 बारे

 में  भारत  का  एक  सिंचाई  संबंधी  मानचित्र  तैयार  किया  था
 ?

 fat  हाथी
 :

 यह  सच  है  कि  सर  आर्थर  कॉटन  ने  इस  प्रकार  का  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 परन्तु  हम  यह  नहीं  कह  सकते  है  कि  उन्होंने  कोई  ठोस  सुझाव  दिये  है
 ।  der  के  जल  मार्गों  की

 विकसित  करने  का  संभावनायें  के  संबंध  में  कई  सुझाव  i a1

 में  ।
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 टे०  अनन्या  क्या  यह
 ह  सच  fe  नहरों  के  नौवहन  का  वस्तु  भाड़ा

 रेलों  की  भ्र पे क्षा  सस्ता  रहेगा ?

 fat  हाथी
 :  संभव है

 श्री  सें०  | ह  राम स्वामी  :  पिछले  सप्ताह  नानी  के  उप-मुख्य-मंत्री  ने  यह  कहा  था
 कि

 गोदावरी  कौर  कृष्णा  में  संपर्क  करने  कौर  कृष्णा  के  पानी  को  मद्रास  राज्य  के  लिये  संभरित  करने

 के  बारे  में  योजना  भ्रच्छी  प्रकार  से  विचार  कर  रहा  है  ।  अब  उसकी  क्या  स्थिति  है  ?

 fat  हाथी  :  श्राप  के  प्रश्न  का  संबंध  तो  नौवहन
 संभवत

 श्री  सें०  ह  राम स्वामी :  यह  नदियों  के  मिलाने  के  बारे  में  है  ।

 श्री  :
 इस  संबंध  में  एक  प्रस्थापना  थी  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  परन्तु  वह

 सिंचाई  के  संबंध  में  न  कि  नौवहन  के
 *

 श्री  धन  स०  मुक्ति  :  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  ea  कृष्णा पेन्नार
 ये

 तीनों  नदियां  नौवहन

 के

 लिये  वापस  में  मिला  दी  गयी
 क्या  उस  परियोजना को  कम से  कम

 महानदी तक  ले  जाया  जायेगा  ?

 श्री  हाथी  :  हम  महानदी
 को

 नमंदा  से  मिलाने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर  रहे  हें
 ।

 केंद्रों  लोक  निर्माण  विभाग

 ह»  म  १६४६.
 श्री  नम्बियार :  क्या  कौर  सम्भरण  मंत्री  यह ह  बताने की  कृपा

 क्या  यह  सच  है
 कि  ललितपुर  कौर  जयपुर  हवाई  प्रान्तों  के  काम  के  लि नयें  स्थायी

 रूप  से  रखे  गयें  काम  के  साथ  ही  राज्य  लोक-निर्माण  विभागों  से  केन्द्रीय  लोक

 में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  राज्य  लोक  निर्माण  विभागों  में  उनकी  पेशवाओं
 a

 वरिष्ठता  के  लिये

 गिना  जाता  हे  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रीवास  wit  सम् भरण  मंत्री  के  सभा-सचिव  go  ato  भास्कर  )  :  जी

 ।  वे  कर्मचारी  wage  भारतीय  रियासतों  से  ले  लिये  गये  हैं  ।

 झर  set  अभी  विचाराधीन है

 श्री  नम्बियार
 दत  विग  Grelattst  होते  हैं  और  इस

 स्थानान्तर  के  कारण

 उन्हें  कितने  सेवा-काल  को  खोना  पड़ता  है  ?

 1  श्रावास  श्र  सम्भरण  तथा  वाणिज्य  रोक
 उपभोग-वस्तु

 उद्योग  मंत्री

 स्वर  fag) :  वास्तव  में  उन्होंने  कोई  सेवाकाल  नहीं  खोया  है
 ।

 मामला  विचाराधीन  है
 ।

 श्र
 हम  उन्हें  उस  अवधि  का  भी  लाभ  देना  चाहते  हैं  जिसमें  उन्होंने  राज्य  सरकार  की  सेवा  की  थी

 चाय  बागान

 १६४७
 श्री  रीडिंग  किलिंग

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 इस  समय  में  चाय  के  बागों  के  कुल  कितने  क्षेत्र  पर  यूरोपियनों का  स्वामित्व

 हैं  र  कितने  क्षेत्र  पर  भारतीयों  का  स्वामित्व  हैं  ;  कौर

 कितने  क्षेत्र  में  चाय  की  वास्तविक  खेती  होती  है
 ?

 मल  wart  में  ।
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 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  भर
 अ्रासाम में चाय की खेती में  चाय  की  खेती

 का
 कुल  वास्तविक  क्षेत्र  लगभग  RGY, Roo  एकड़  इसमें  से  लगभग  २२१,०००  एकड  क्षेत्र

 अभारतीय  संम्पदाद्ओों के  रूप  में  है  १६६,२००  भारतीय  संपदायें  हैं  ।

 fat  रीडिंग  किलिंग
 :

 इस  समय  के  चाय  बागान  का  वास्तविक  क्षेत्र
 १६४७  से

 पहले

 स्वतंत्रता  से  पहले  के
 क्षेत्र  की  तुलना में  कितना  में  यह

 भी
 पूछना  चाहता  हूं  कि  बागान

 के
 नयें

 क्षेत्र  से  में  चाय  का  उत्पादन  कितना  बढ़  गया  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 मेरे  पास  इस  समय  ठीक  ठीक  शझ्रांकड़े  नहीं  है
 ।  परन्तु में  अनुमानतः  यही

 कह  सकता  हूं
 कि

 चाय  बागान  के  क्षेत्र  में  कोई  अधिक  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 tart  रीडिंग  किलिंग  :  इसका  व्या  है  ?

 pat
 :

 इसका  एक  कारण  तो  श्रान्तर्राष्ट्रीय  चाय  करार  के  भ्रमित  चाय  के

 की  शकर-संख्या
 के

 विस्तार  पर  प्रतिबन्ध  है
 ।  इसके  अतिरिक्त  मार्केट  में  उतार  चढ़ाव  होता  रहता

 जिसके  कारण  नये  क्षेत्र  के  लिये  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  |

 श्री  eto  प्र०  त्रिपाठी :  क्या  यह  सच  है  कि  बाग  स्वामियों  द्वारा  जो  क्षेत्राधिकार  हुमा है

 बह  वास्तविक  चाय  क्षेत्र  की  भ्र पे क्षा  चौगुना  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 इस  संबंध  में  हमारे  पास  ठीक  ठीक  ्  नहीं  क्योंकि इस  प्रकार
 ह  र

 के  आंकड़  राज्य  सरकारों  द्वारा  रखे  जाते  परन्तु  बागान  जांच  आयोग  ने  इस  संबंध  में  कुछ

 निर्णय  दिया  है  |

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  प्रासाद  के  चाय  उद्योग  का  राष्ट्रीय-करण  करने  के  बार  में  सरकार
 का  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कुल  क्षेत्र  के  प्रशन  को  छोड़  कर  राष्ट्रीयकरण
 के

 की  जा  रहे  हैं  ।

 fait तु०  चं०  देव  :  ऐसा  कितना
 क्षेत्र

 है  जहां  पर  उत्पादन करना  महंगा  पड़ता  हू

 इस  प्रकार  का  क्षेत्र  कहां  पर  स्थित  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 में  बागान  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन
 की

 श्रोर  निर्देश  करना  चाहता  हूं
 जो  कि  सभा  पटल  पर  रखा  जा  चुका  है

 ।

 fat Jo  do  देव  :  वह  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया

 श्री  :  वह  पुस्तकालय में  रखा  गया  हैं

 श्री  त०  qo  fage  राव  :  उसकी  प्रतियां उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 महोदय
 :

 वह  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  पुस्तकालय  में
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  वह  सभा-पटल  पर  रखा  गया  था

 ।
 वह

 srt  तक  प्रकाशित

 नहीं

 हुआ  & Ib
 यह  पहले  भी  कहा

 जा
 चुका  है  कि  ज्योंही  वह  प्रकाशित  हुआ  उसकी  प्रतियां

 में  बाटी

 जायेंगी ।

 fait qo  विपुल  राव  :  कितने  महीनों  के  बाद
 ?

 महोदय
 :  वास्तव  में  सभा-पटल  पर  जो  कुछ  भी  रखा  जाता  है  वह  पुस्तकालय  मं

 रख  दिया  जाता ooo

 भ्रंग्रेजी  में



 १६१२  मौखिक  उत्तर  १  १९५६

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  परिवहन  सम्बन्धों  सुविधायें

 *  १६४८.  श्री  विनती  मिश्र  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  सरकार ने  यह  स्वीकार  किया  है
 कि

 पिछड़े  क्षेत्रों  को  परिवहन  संबंधी

 घायें  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  रेलवे-परिवहन  के  स्थान  पर  सड़क-परिवहन  को  '  प्रोत्साहन

 देंगी  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  विषय  में  पिछड़े  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  कराया  है  कि  तत्काल

 कितने  मील  सड़क  बनाने  की  झ्रावस्यकता  हे
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  न्‌०  यातायात  के  सभी  साधनों  में  जिनमें  सड़कें

 तथा  रेलवें  शामिल  सरकार  की  नीति  समन्वित  विकास  प्राप्त  करना  हैं  जिन  क्षेत्रों
 में

 रेलें

 नहीं  हैं  उनमें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  ae  सड़कों  तथा
 सड़क-यातायात

 के  विकास  के  लिये

 we  रकमें  रखी  गई  ह्

 जी  परन्तु  देश  के  देहाती  क्षेत्रों  में  सड़कों  की  समस्या  के  बारें  में  एक  जांच  की
 जा

 ह्

 ~  ~  bn ott  विभूति  मिश्र
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  कभी  मौका  मिला  है
 ‘fe  रेलवे  स्टेशन  से  २०  मील  दर  के  इलाके  में  या  ३०  मील  दूर  इलाके

 में
 जायें  देखें  कि  वहां  पर

 सड़कों  की  क्या  हालत  है  और  कितनी  आवश्यकता  वहां  पर  सड़कें  बनाये  जाने  की  है  ?

 श्री  ध्या ०  नं०  मिश्र :  जी  में  तो  देहात  का  रहने  वाला  हूं  में  जानता  हूं  कि  वहां  क्या  हालत
 २०

 या
 ३०

 मील  तक  नहीं  बल्कि  उससे  भी  दूर  जाने  का  मौका  मुझे  मिला  है  कौर  मुझे  मालूम

 हैं  कि  बहुत  सें  क्षेत्रों  में  सड़कें  नहीं  हैं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  वहां  पर  सड़कें  बनाये  जाने  को  प्रथम

 प्राथमिकता  देगी  कौर  स्टेशनों  के  प्राप़्त  ही  सड़कें  बनाने  पर  ध्यान  केन्द्रित  नहीं  करेगी  ?

 जो  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  उनको  उन्नत  करने  के  लिये  क्या  प्रथम  प्राथमिकता  सरकार
 देगी

 ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र
 :

 राज्य  सरकारें  उन  बातों  की  तरफ  काफी  ध्यान  देती  इसकी  एक

 मिसाल  पिछली  बार  जब  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  बनाई  जा  रही  देखने को  मिली  ।  उस  समय

 हमें  पता  चला  कि  इन  सड़कों  के  विकास  के  लिये  कई  योजनायें  उन्होंने  बना  रखी  हैं
 ।

 tat दी०  चचा  शर्मा
 :  कया  मंत्री  जज  ने  यह  feat  करने  का  प्रयत्न  किया  हे  कि  परिवहन

 की  दृष्टि  से  एक  पिछड़ा  gar  क्षेत्र  किसे  कहते  शर  यदि  तो  किसे  कहते  हैं
 ?

 श्री  दया ०
 न०  सिश

 यह  हमारा  काम  नहीं  है  कि  हम  यह  निर्धारित  करते  रहें  कि  पिछड़ा

 हुआ  क्षेत्र  किसे  कहते  है  परन्तु  संविधान  के  अब  २७५  (१  )  के  अधीन  गृह  कायें  मंत्रालय  पिछड़े

 हुए  वर्गों  तथा  अनुसूचित जातियों  के
 के

 लिये  कुछ  अनुदान  देता  परन्तु  वे  भ्रनुदान  इस

 प्रकार  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  लिये  नहीं  हैं
 ।

 शरर  हमारे  पास  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  की  परिभाषा
 उस

 दृष्टि
 से  नहीं  हैं  जिसे  कि  माननीय  सदस्यों  नें  मांगी  है

 ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  :
 mat  माननीय  मंत्री

 जी
 ने  बताया  कि  सरकार  की  नीति  यह  हैं

 कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  सड़क  तथा  रेल  यातायात  का  समन्वित  विकास  हो
 ।

 क्या

 माननीय  मंत्री  जी  को  मालूम  है  कि  संथाल  परगना  के  पिछड़े  भूभाग  में

 न

 एक  सड़क  हैं  कौर
 न

 ही  कोई
 की  लाइन  क्या  उस  इलाके  के  लिये  भी  आपने  कोई  योजना  तैयार  की  है

 ?

 श्री  इया०  नं०  मिश्र
 :

 जी  इसकी  छानबीन  तो  उस  तरह  नहीं  की  गई  हैं  यह

 विषय  राज्य  सरकार  से  संबंध  रखता  हें  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  इसकी  जानकारी  भी

 उनको मिल  सकती  है

 ob.  मल  भ्रंग्रेजी  में  । |



 मौखिक  उत्तर १  PEUS  one:

 च् श्रीमती  :  क्या  में  जान  सकती  हुं  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  wea

 टिहरी-गढ़वाल  में  कितने  मील  मोटर  की  सड़कें  बनीं  ate  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत

 कितनी  मील  लम्बी  सड़कें  वहां  बनाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 at  इया०  नं०  मिश्र
 :

 में  साधारण  तौर  पर  इतना  ही  कह  सकता हूं  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय

 योजना  में  जितनी  रकम  रखी  गई  थी  उससे  कहीं  ज्यादा  रकम  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  रखी  गई

 इस  चीज  को  देखते  हुए  में  प्रदान  यह  कह  सकता  हूं  कि  वहुत  से  इलाकों  की  श्रावश्यकतायें

 मकान  बनाने  के  लिये  ऋण

 *
 १६५०.  श्री  स०  चे  सामन्त

 :
 श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  ने  wal  तक  मकान  बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 दिये  जाने  वाले  ऋण  का  कितना  उपयोग  किया  है
 ?

 1  श्रीवास  कौर  सम्भरण  मंत्री  के  सभासचिव  -1 6५.
 भास्कर ):

 यह  योजना

 कोई  बहुत  अधिक  समय  से  नहीं  चल  रही  है  जिससे  हम  उसकी  स्थिति  का  ठीक  ठीक  मूल्यांकन कर  सकें  |
 अभी तक  जो  ३१  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  उनमें  से  २  स्वीकार  हुए  १०  स्वीकार हुए  हें

 रुपये हैं  ।

 १४
 विचारधीन  हैं

 ।
 प्रभी  तक  जो  ऋण  सहायता  मंजूर  की  गयी  है  उसका  कुल  जोड़  89,500

 किस स०  चं०  सामन्त
 :

 पिछले  सत्र  में  मंत्री  जी  ने  यह  बताया  था  कि  अस्थायी  तथा  स्थायी

 कर्मचारियों को  कुछ  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।  कया  उन  कर्मचारियों  जो  कि  गत  दस  वर्षों  से  काम

 कर  रहे  इस  प्रकार  की
 सुविधायें

 दी  गयी  हैं  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  तथा  वाणिज्य  शर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर्ण
 :

 वास्तव  में  इस  संबंध  में  सभी  संबंधित  मंत्रालयों  तथा  विभागों  को  सुचित  कर  fen

 गया रख  पत्र  भेजना  उनका  काम  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  पर  उन  पर  गुण  दोष

 की  दृष्टि  से  विचार  किया  जायेगा
 ।

 att  स०  do  सामन्त :  क्या  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  आवंटित  राशि  में  से  कुछ

 art  अस्थायी  कर्मचारियों  के  लिये  भी  रखा  गया  है
 ?

 सरदार  स्वर्ण  fag  :  अस्थायी  कर्मचारियों  के  लिये  कोई  पृथक्‌
 राशि  निर्धारित  नहीं  की

 ihn
 गयी

 c
 न  ही  वैसा  करना  आवश्यक हे  ।  हम  इसे  कुछ  समय  तक  चला  कर  यह  देखेंगे  कि

 इसमें  परिवहन  करना  झ्रावश्यक  है  |

 श्री  श्रच्युतन  :
 इन  ऋणों

 पर
 ब्याज

 किस  दर  से  लिया  जाता  कौर  वह  धन  कितने  वर्षों
 में  वापिस  करना  पड़ेगा  ?

 स्वर्ण  सिह
 :  वास्तव  जहां  तक  किस्तों  का  संबंध  हमारा  श्राद्ध  यह  है  कि

 वे  उसी  समय  के  भ्रन्दर  ही  वापिस  कर  दें  जब  तक  वे  सरकारी  नौकरी  में  हें
 ।

 इसलिये  किस्तों  की

 वास्तविक  संख्या  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  उन  पदाधिकारी  ने  झ्र भी  कौर  कितने  वर्ष  काम

 करना  ब्याज की  दर  तथा  ae  सभी  ब्योरे  विवरण में  दिये  हुए  जिसकी एक  प्रति  कुछ

 ही  मास  पूवे  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  थी

 |
 ee

 मुट ्  wait  में
 ।



 १६१४  मौखिक  उत्तर  १  सितम्बर  PERE

 राष्टीय  बिस्तार  सेवा  तथा  सामुदायिक  विकास  खण्ड

 प
 *

 १६५३.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  तथा  सामुदायिक  विकास  खंडों  को  राज्य

 सरकारों  में  बांटने  की  कोई  नीति  निर्धारित  की  झर

 यदि
 af,

 तो

 बया  राज्यों  को
 यह

 परामर्श  दिया  गया  हैं  कि  में  पिछड़े  हुए
 वर्गों  वाले

 पिछड़े हुए  क्षेत्रों  को  अ्रधिमान देवें  ?

 उपमंत्री  दया०  नं०  हां  ।

 खंड  स्थापित  करने  के  लिये  क्षेत्र  चुनने  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  है
 ।  राज्य

 सरकारों  को  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  खंडों  की  स्थापना  के  समय  पिछड़े  हुए  वर्गों  तथा  भ्रनुसूचित

 जातियों  के  क्षेत्रों  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  अपनी  दुष्टि  में  रखें  |

 श्री  श्रीनारायण दास  :  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  ह  कि  इस  संबंध  में

 एक  निश्चित नीति  है  ।  में  जानता  चाहता  हूं  कि  उस  नीति  का  आधार  कया  है
 ?

 श्री  इया०  न०  मिश्र
 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  के  आवंटन  के  संबंध  में  जिस  सिद्धांत

 का  अनुसरण  किया  जाता  है  वह  यह  है  कि  उसमें  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  पर्याप्त  संख्या  होनी  चाहिये
 ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि  आवंटन

 उस
 कायक्रम  के  अनुसार  आवंटन

 योग्य  कोटा  के  आघार  पर

 किया  जाता  है  जो  योजना  कालावधि
 में

 लक्ष्य
 को

 पूरा  करने
 के

 लिये  निर्धारित  किया

 गया  हैं  ।  फिर  सामुदायिक विकास  कार्यक्रम  के  संबंध  में  ,  नीति यह  हैं  कि  उन  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा  खंडों  को  सामुदायिक  विकास  खंडों  में  बदल  दिया  जाये  जिन्होंने  पर्याप्त  प्रगति  दिखाई  है  के के अअ क

 खर्चे  तथा  भौतिक  दृष्टि  से  जिन्होंने  पर्याप्त  उन्नति  की  है  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :
 क्या  १९५६-५७  के  लिए  खंडों  ate  सामुदायिक  परियोजना

 के  क्षेत्रों
 की

 संख्या  के  बारे  में  विनिश्चय  कर  लिया  गया  है  ?  यदि  हां  तो प्रत्येक राज्य  के  लिए  कितनी

 संख्या  निर्धारित  की  गई  है  ?

 श्री  इया०  नं०  भी  मेरे पास  राज्यवार  ग्रांकड़े  नहीं  परन्तु में  यह  बता  सकता

 हूं  कि
 २

 अक्तूबर  को
 खोले  जाने  वाले  PENS  के  लिए  खंडों की

 संख्या
 बांटानुसार  2&9

 l

 श्री थान  ७ पिल्ले  इस  अभिप्राय  के  दिये  गयें  हें  कि  सामुदायिक खंड

 पिछड़े हुए  क्षेत्रों  में  नहीं  अपितु  डेल्टा  क्षेत्रों  में  खोले  जाय
 ?

 दया०  नं०  मिश्र  :  बिल्कुल  नहीं  |  हम  उस  ara पर  सिफारिश नहीं  करतें  ।

 हमने  बता  दिया  है  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  का  ध्यान रखना  चाहिए  ।

 बंसल
 :  कया  सरकार

 को
 विदित  हैं  कि  कुछ  क्षेत्र  उतने

 पिछड़े
 हुए  हें  जितने कि  वे

 क्षेत्र हें  जहां  पिछड़ी  हुई  ग्रामीण  जातियों  के  लोग  रहतें  हैं  ।  यदि  हां  तो  क्या  उन  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय

 विकास  सेवा  खंडों  यां  सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं  को  खोलने  के  लिए  कोई  प्राथमिकता  दी

 जा  रही है  ?

 fat  इया
 ०  नं०  मिश्र

 :  में  यही  कह  सकता  हुं  कि  स्वयं  राज्य  सरकारें  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  की

 झ्रावश्यकताओं
 पर  ध्यान  देने  के  लिये  बहुत  इच्छुक  हें  तथा  हमारे लिये  यह  विश्वास  करने का  कोई

 कारण  नहीं  है  कि  वे  उन  पर  प्राथमिकता
 के  अनुसार  माननीय  सदस्य  की  इच्छानुसार

 विचार  नहीं  कर  रही  हैं
 ।

 a  नागा  लए फि  एएए  का

 मूल  ait  में  ।
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 श्री  थानू  पिल्ले
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इन  सामुदायिक  विकास  क्षेत्रों  में  कृषि  विकास

 कार्य  प्रारम्भ  किये  जाने  की  अ्रावश्यकता  तथा  राज्य  सरकारों  ने  उत्तर  दिया  है  कि  केवल

 डेल्टा  क्षेत्रों  में  सामुदायिक  परियोजनाओं श्रारम्भ  की  जानी  चाहिये  ।  यदि  तो  क्या  सरकार इस
 मामले की  जांच  करेगी  पौर  दोष  निवारण  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  इस  सुझाव  से  प्रारम्भ  किया  था  कि  केन्द्रीय  सरकार
 ने  निदेश  दिये  थे  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  अ्पर्वाजत  wa

 वह  पुछते  हैं  कि  क्या  राज्य  सरकारें  डेल्टा

 क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दे  रही  हैं  ।

 श्री  थान्‌  पिल्ले
 :

 केन्द्र  के  अनुदेशों  पर
 ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  चाहिये  कि  वह  ७ अपन  प्रश्न  को  थोड़ा  कौर  निश्चित

 प्रकार  का  प्रश्न  बनायें  |

 श्री  भागवत  झा  झ्राज्ञाद :  माननीय  मंत्री ने  कहा  हें  कि  राज्य  सरकारें पिछड़े  हुए  क्षेत्रों

 सें  ऐसे  खंड  आरम्भ  करने के  पूर्ण  औचित्य  का  ध्यान रख  रही  हैं  ।  भ्र पने  कथन  के  समान  के  लिये

 क्या  उन्हें  इस  बात
 की

 कोई  जानकारी है  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  खंड  श्नारम्भ  किये  गये

 हैं  ?

 श्री  इया०  ato  अभी  प्रदान  काल  में  अपने  कथित  का  समर्थन  करने  वालें  सारे  तथ्यों

 व भ्रांकड़ों का बताना मेरे लियें का  बताना  मेरे  लिये  कठिन हैं  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  ये  खण्ड  सारे  देश  में  होंगे

 यह  घरन  ही  नहीं  उठता  |

 tat  बंसल  :  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  इंत  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  के  उद्घाटन

 के  समय  झ्रघिक  विकसित  क्षेत्रों को  प्राथमिकता  दी  गई  थी  ?
 aa  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  afar

 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  इन  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  कौर  सामुदायिक  विकास  खंडों  को  area

 करने के  लिए  सरकार  प्राथमिकता दे  रही  है  या  नहीं  ?  यह  एक  सीधा  प्रदान है  प्रौढ़  इसका  उत्तर

 देने  में  निरन्तर  टाल  मटोल  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  इया०  ao  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्य
 ने

 मेरे  मुख्य  उत्तर  पर  ध्यान

 नहीं  दिया है  ।  में  पहिले  ही  कह  चुका हूं
 कि  राज्य  सरकारों  को  उन  क्षेत्रों  की  विशेष  श्रावश्यकताश्यों

 का  ध्यान  रखने  का  परामर्श  दिया  जाता  है  जहां  पिछड़े हुए  वर्गों  कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लोग  रहते  हैं
 ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  उन  क्षेत्रों  के  अतिरिक्त जहां

 अ्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  के  लोग  रहते  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  हें  ।  क्या  इस

 अभिप्राय के  कोई  अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  पहिले  इन  क्षेत्रों  की
 भ्रांत  ध्यान  दिया

 या
 क्या  उन

 क्षेत्रों को  कोई  प्राथमिकता दी  जा  रही  है  जहां  सिचाई
 शादी

 की  अच्छी  सुविधायें  हैं  ?  यह  प्रीत

 tat  दया०
 नं०  मिलन

 :
 यदि  श्रभिप्नाय

 यह  है  कि  अन्य
 क्षेत्रों  का  भी  विकास  होना

 तो  इसका  उल्लेख  उस  मुख्य  महत्व  में  बताया  गया  हैं  जो  हम
 दे  यहां तक  कि  जब  हम

 पिछड़े  हुए  वर्गों
 और  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  पर

 जोर  देते  तब  भी  अभिप्राय  यही  होता

 है  कि  उन  क्षेत्रों  की  श्रावध्यकताओं  का  ध्यान  रखा  जाय
 जो

 श्री  बंसल
 :

 नहीं  ।
 प्रश्न  यह  नहीं है  ।

 अंग्रेजी  में  ।

 L.  S./56
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 महोदय  :  सारे  सदस्य  ठीक  तरह  से  अंग्रेजी  समझ  सकते  हैं
 ।

 बात  केवल  यह  है  कि
 माननीय  सदस्य  यह  fafeaa  रूप  से  जानना  चाहते हैं  कि  क्या  इस  प्रकार  का  कोई  निदेश

 है
 है  कि

 उन  क्षत्रों  के  जहां  अनुसूचित  जातियों  श्र  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लोग  रहते

 aq  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  जो  विशेष  श्र  ae  उनके  ग्रतिरिकत हैं जहां हैं  जहां  west  सुविधायें

 प्राथमिकता  दी  जायेगी  ।

 इया०  ao  मिश्र  :  इन  क्षेत्रों  की  श्राव्य कता ओं  पर  ध्यान  देना  राज्यों  का  काय  है  ।

 परन्तु  विशेष्  कर  इस  सम्बन्ध  कोई  निदेश  नहीं  दिया  हैं  ।

 Taeaey  महोदय  बस  इतना  ही  पूछा  गया  हैं  ।

 श्री  बंसल  :  एक  प्रदान प्रौढ़  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  में  एक  भी  प्रश्न  की  अ्रनुमति  नहीं  दूंगा
 ।

 में  पहिले  ही  बहुत  से  प्रश्नों
 की

 अनुमति दे  चुका  हूं  ।  माननीय
 मंत्री

 निश्चित  रूप  कहते  हैं
 कि  कोई  प्रतिषेध  नहीं

 यह
 मामला  पूर्णतया  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  है

 ।
 माननीय  सदस्यों

 को
 यह  जानना

 चाहिये  कि  राज्यों  के  अपने  विधान  मंडल  मत  यह  काम  उनका  भी  उतना  ही  है  जितना  कि

 हमारा है  ।

 श्री  बंसल
 :

 यदि  श्राप  मुझें  स्थिति  को  स्पष्ट  करने
 की

 च्  तो  में  कहना  चाहता  हूं

 कि  भाग  7)  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा है  कि  कुछ  fasted  बनाये गये  हम  जानना

 चाहते  हें  कि  वें  सिद्धान्त  क्या

 tat  ava  क्या  उन  अनुदेशों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  उन  ग्रनुदेशों  की  एक  प्रति रख  सकते हें  जो  राज्य

 क्या  उनके  बारे  में  कोई  गुप्त सरकारों  को  दिये  गये  इससे  मामले  में  सुविधा  हो  जायेंगी ।

 बात  &
 ?

 शी  इया०  नू०  मिश्र  :  विल्कुल  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  तो

 वह  भ्रनुदेशों  की  एक्
 ः  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करें  ।

 माननीय  सदस्य  उन्हें  पढ़कर  बाद  में  प्रदान  पुंग  ह

 दया०  स०  मिश्र  :  बहत  अच्छा  ।

 त्रिपुरा  में  भूमि

 *
 १६५४.  श्री

 दीदार
 देव  :  कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ma  तक  केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन
 अथवा  स्वयं  लोगों  द्वारा  राइमा-सर्मा  क्षेत्र  में  अमरपुर

 )  स्थान  पर
 कितनी

 भूमि  कृषि  योग्य बनाई  गई

 कितनी  भूमि  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  को  ale  कितनी  भूमि  विस्थापित  लोगों  को

 दी

 क्या यह  देखने  के  लिए  वहां  कोई  प्राधिकारी  या  अ्रधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है

 कि  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  को  उस  योजना से  वंचित  नहीं  किया  att

 यदि  नहीं
 तो

 क्या  भारत  सरकार
 का

 विचार  राज्य  सरकार  को  यह  निदेश  देने
 का

 है  कि  वह  राइमा-सर्मा  का  कार्य  ग्रामीण  जाति  कल्याण  विभाग  ate  सहायता  व  पुनर्वास  विभाग

 कार  डिपार्टेमेंट  )  के  सहयोग से  करे  ?

 परं ग्रेजी  में  ।
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 पुनर्वास  उपमंत्री  ज०  क ०  :  से  राइमा-सर्मा  पाटी में  लगभग

 ८५,०००  एकड़  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने की  योजना  विचाराधीन है  ।  ait  कृषि  योग्य

 बनाने  का  कोई  काम  वहां  wierd  नहीं  सदा  ।  कृष्यकरण  होने  पर  श्राधी  भूमि  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  विस्थापित  लोगों  को  बसाने  के  लिए  प्रयोग
 की  जायेगी

 a
 शेष  आधी  भूमि  स्थानीय  भूमिका

 लोगों को  बसाने  के  लिए

 श्री
 दीदार  देव

 :  क्या  यह  राइमा-सर्मा का  क्षेत्र  उस  रक्षित  क्षेत्र  में  है  जो  त्रिपुरा  के

 महाराजा ने  १३५३  में  केवल  झ्रादिम  जाति  के  लोगों  के  लिए  wer  रक्षित कर

 cat  यदि  तो  क्या  सरकार ने  उस  रक्षित  क्षेत्र से  इस  भूमि-खंड  को  afer  जाति (oy ~
 के

 लोगों
 के  अतिरिक्त  wear  लोगों के  पुनर्वास  के  लिए  मुक्त कर  दिया  है

 ?  यदि  उत्तर  el

 तो  यह  कयों  किया गया  था  ?  सरकार  के  fagara  aa  में  संशोधन  किये  बिना  या  उसे

 वापस  लिये  उस  क्षेत्र  विशेष  जो  पूर्णरूपेण  ख़ादिम  जाति  के  लोगों  के  लिए  रक्षित  प्राचीन

 जाति  के  लोगों  के  अतिरिक्त  अन्य  लोगों  को  बसाने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  ज०  Fo  भोंसले
 :

 जब  तक  त्रिपुरा  सरकार  इस  भूमि  को  मुक्त  नहीं  करती  तब  तक

 पुनर्वास  मंत्रालय
 इसके  का  विचार  भी  नहीं  कर  सकता  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  त्रिपुरा

 में  मुख्या युक्त
 के  साथ  कई  बार  मिले हैं  ।  भ्रान्ति बार  वह  इस  वर्ष  मई  में  मिले थे  ।  उस  बैठक

 मे ंयह  विनिश्चय  हुआ था  कि  ५०:५०  के  श्राघार पर  भूमि  का  कृष्य करण  किया  जा  सकता  है
 ।

 श्री  बीरेन  दत्त
 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हुए  कि  झ्रागामी  पंचवर्षीय  में

 पूर्वी  पाकिस्तान
 के

 विस्थापित  लोगों  के  बसाने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  में
 कृषि

 योग्य  बनाई
 जाने

 वाली  १४५०,०००  एकड़  भूमि  से  ८०,
 ooo

 एकड़  भूमि  त्रिपुरा  में  मिल  गई  में  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  राइमा-सर्मा क्षेत्रों  में  इन  क्षेत्रों  के  के  लिये  कोई  विद्वेष  कार्यवाही  की  गई  है

 श्र  कृष्य करण कब  समाप्त  होगा  ?

 श्री  to  go  भोंसले
 :  कभी तो  हम  लगभग  ८५,००० एकड़  भूमि  के  कृष्य करण पर  केवल

 विचार कर  रहे  में  एक  दम  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  उस  १४०,०००  एकड़  में  से  है  जिसका

 उल्लेख मेरे  मानवीय  मित्र  करते  हैं  ।  wit तो  इस  क्षेत्र  को  प्राप्त करने  की  कठिनाई है  ।

 इसके  होनें  पर  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  के  यह  tr RQu faarz  करने से  पहिले  कि  इरादी  भेजी

 मील  लम्बी  सड़क  बनानी  पड़ेगी  ।  वर्षा  समाप्त  होने  पर  शीघ्र  ही  कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा  |

 त्रिपुरा  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय
 लोक-निर्माण  विभाग  श्र  सेना  की  सहायता से  यह  सड़क  बनाने

 शर  पुलों  को  शक्तिशाली  बनाने का  है  |

 श्री  बीरेन  दत्त
 :

 क्या  यह  कायें  त्रिपुरा  सरकार  के  ala  किया  जा  रहा  हैं  या  केन्द्रीय

 सरकार के  ?

 श्री Ho  क्यू  भोंसले  :  मेंने  यह  कहा  है  कि  केन्द्रीय  ट्रेक्टर  संगठन  भूमि  का  कृष्य करण  करेगा

 कौर  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग व  सेनिक  इंजीनियरिंग यूनिट  सड़क  बनायेंगा

 सीमेंट  का  बटवारा

 1*१६५६.  श्री
 त०

 ao  विट्ुल राव राव  :  कया  वाणिज्य  प्रौढ़  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे कि  :

 जून  geus
 में  समाप्त  होने  वाले  श्री

 ज  में  सिंगरेनी  कोयला  खान  कम्पनी  ने  कितने

 सीमेन्ट  का  area  दिया है

 वस्तुतः  कितनी  सीमेंट  का  नियतन न्  सम्भरण  किया  और

 क्या  सरकार को  विदित  है
 कि  सम् भरण

 के  ra  के  कारण  खानों  के
 विकास

 में
 रुकावट  रही  है

 ?

 .

 मूल  में  ।
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 भारों  उद्योग  मंत्री  सर  :  जून  caus  में  समाप्त  होने  वाले
 वर्ष

 में
 कम्पनी

 से  कोई  व्यादेश  प्राप्त नहीं  हुजरा  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सरकार  को  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 श्री  त०  ब०
 विशाल  राव

 :
 क्या  सीमेंट  के

 बटवारे
 या

 नियतन
 में  औद्योगिक  उपक्रमों

 को

 कोई  प्राथमिकता दी  जाती  है  ?

 श्री म०  म०  ज्ञान  :  जी  हां
 ।  सीमेन्ट  का

 बटवारा  प्राथमिकता
 के

 आधार
 पर

 किया

 जाता  पहिले  सरकारी  विकास  फिर  फिर  प्रतिरक्षा  फिर  राज्य

 सरकारों की  शभ्रावश्यकतायें  और  फिर  प्रौद्योगिक  श्वइ्यकतायें  |

 तथा  सुदर पुर्व  के  लिए  श्रमिक  आयोग

 *
 १६५७.  श्री  श्रीनारायण  दास :  क्या  श्रीवास  att  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  वह  सिफारिशें  प्राप्त हो  गई  हैं  जो  ध
 ae

 भवन-निर्माण

 सामग्री  सम्बन्धी  एशिया  तथा  सुदूर  पूर्व  के  लिए  श्रमिक  ara  की  कार्य  संचालन  पार्टी
 के  चौथे

 सन्न  में  की  गई
 जो  हाल  में  ही  बैंकाक में  श्ञ्रा  ?

 श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री  के  सभा सचिव  पु०  झा०  :
 जी  नहीं

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  भारत  के  प्रतिनिधियों जिन्होंने  इस  सम्मेलन  में  भाग
 लिया

 इस  कान्फ्रेंस के  बारे  में  अपने  विचारों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  दिया  है  ?

 श्री  पु०  to  भास्कर
 :  इस  कान्फ्रेंस  में

 भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधियों  ने  कार्यवाही

 के  बारे
 में  ग्रौपचारिक रूप से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत रूप  से  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  fear  एशिया तथा  सुदूर  gs

 के  लिए

 अर्थिक  आयोग  से  कभी  कार्यवाही  प्राप्त  नहीं  हुई  कभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  इस  कान्फ्रेंस  में  भारत  से  सम्बन्धित  किन  विषयों पर  चर्चा  हुई  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  ने  पहिले  सिफारिशों के  बारे  में  gay  था  तथा  अरब  वह

 कार्यवाही  कौर  विषयों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।

 इस्पात  प्रविधियों  का  प्रशिक्षण

 1  *१६६०.  डा०  राम  सुभग  सिंह  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रूसी  इस्पात  कारखाने  में  भट्ठी  पर  काम  करने  इस्पात बनाने  वाले  म्यार
 वेतन  निर्माण  चलाने  वाले  भारतीयों  को  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  देने  के  प्रबन्ध हो  चके

 यदि  तो  ऐसे  भारतीयों  की  पहिली  टुकड़ी  कब  रूस  भेजी  जायेगी
 ?

 उद्योग  मंत्री  म०  Ao

 ४  १९४६  को

 राम  gam  इस  व्यवस्था  के  genie  सोवियत  स्टील  में  कितने  कामना  रियों

 को  प्रशिक्षण  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्री  स०  Ho  दाह  eye a में  [०  १९५७ में  ४८१  MIT  १९४८  LY  |

 मर ८  aaa  में  ।
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 श्री  बंसल
 :

 क्या  सरकार ने  फोरमैन  फरनेसमेन  जैसे  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  के

 जिनकी  श्रावव्यकता
 भविष्य

 में  स्थापित किये  जानें  वाले  विभिन्न  इस्पात  कारखानों  में  होगी

 एक  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  ?

 श्री  स०  ह: (५  दाह  :  जैसा  सकी  मेंने  अपने  पहले  उत्तर में  कहा  भिलाई  कारखाने के  लिये

 यह  संख्या  ८०,४८१  शर  १२५  होगी
 |  रूड़केला  भ्रौर  दुर्गापुर  के  लिये भी  ऐसी  ही  क्रमबद्ध  व्यवस्था

 की  गई
 स्वयं

 देश  में
 कर्मचारियों

 को
 प्रशिक्षण

 देने  का
 प्रयत्न

 किया  जा  रहा  है  चालू  वर्ष

 में  इन  तीन  कारखानों  के  लिये  २००  व्यतीत  चुने  गये  हैं  ।

 श्री  बंसल
 :

 विभिन्न  कारखानों के  लिये  इन
 उम्मीदवारों  को

 किस  प्रकार  चुना  जाता  है
 ?

 स०  Ao  दाह  संघ
 लोक  सेवा  आयोग के  जरिये  चुनाव  करना  सामान्य  सरकारी

 तरीका  हिन्दुस्तान  स्टील  कंपनी
 के

 लिये
 स्वयं  बोर्ड  चुनाव  करता  है  |

 का०  प्र०  त्रिपाठी  :  हमारे  कर्मचारियों
 को

 प्रशिक्षण
 देने  का  प्रस्ताव किन  देशों  ने

 किया है  ?

 श्री Ho
 सर  जैसा

 कि
 माननीय

 सदस्य  को  ज्ञात  यह  व्यवस्था  पूर्ण रूप  से

 स्पीकर  gate  जिस  देश  ने  कारखाना  स्थापित  करने  में  हमें  सहायता  दी  है  उसने  हमारे  कर्मचारियों

 को  प्रशिक्षण देने  का  दायित्व  हर  मामले  में  स्वीकार किया  है

 रबड़  के  वृक्षों  का  रोपण

 1*१६६१.  श्री  सामान  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  बात  को  देखते हुए  कि  हमारे रबड़  उद्योग  के  विकास  के  लिये  प्राकृतिक रबड़

 का  अभाव क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  रबड़ के  वृक्षों  की  खेती  को  बढ़ाने  के  लिये

 सरकार  के  पास  कोई  योजना

 क्या  रबड़  बोर्ड  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  की  र

 यदि  तो  मुख्य  प्रस्ताव कया  हैं  कौर  उनके  बारे  में  सरकार ने  निर्णय  किया

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  से  ७०,०००  एकड़  भूमि  से

 रबड़  के  वृक्ष  १०  वर्षों  में  रिक  पैदावार  देने  वाले  वृक्ष  लगाने
 की

 एक  योजना पहले  ही

 ~

 मंजूर की  गई  है  जिस पर  २२६  लाख  रुपये  व्यय  होंगे
 ।  भ्रमित  भूमि  में  रबड़  के  वृक्ष  लगाने

 की  एक  भ्र  योजना  इस  समय  विचाराधीन है  |  यह  योजना  रबड़  बोर्ड  ने  हाल  ही  में  प्रस्तुत

 की  थी  प्रो  इसके  दस  वर्षों की  अवधि  में  एक  लाख  एकड़  भूमि  में  रबड़  के  वृक्ष  लगाकर

 खेती को  बढ़ाया  ।  बोर्ड  ने  इस  योजना में  यह  प्रस्ताव  भी  किया  है  कि  सरकार  द्वारा  प्रति

 एकड़  ७४५०  रुपये  की  दर  से  एक  दीघंकालीन  ऋण  दिया  जाये  ।

 श्री  ई  स०  थामस :  क्या  यह  सच  है  कि  फिर  से  वृक्ष  लगाने  की  योजना  सफल  नहीं  होगी
 क्योंकि  उत्पादक art  मौजूदा  खोने  के  लिये  तैयार  नहीं  होंगे  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार

 फिर  से  वृक्ष  लगाने  के  बजाय  खेती
 को

 बढ़ाने  पर  भ्रमित  ध्यान  देगी
 ?

 श्री  कानूनगो  :  इस  समभाव  पर  विचार  किया
 जायेगा  ।

 श्री  मित्तल  :  नये  बागानों  सम्बन्धी  रबड़  बोर्ड  की
 जो

 योजना  में  उसका  उल्लेख
 कर

 रहा  हूं  ।  माननीय मंत्री  कब  तक  आदेश  जारी  करने  ,  करते  हैं  ?  बोने  के
 मौसम

 से

 पहले  आदेश  जारी  श्रावक है  |
 क्या  माननीय  मंत्री  शी  घन  आदेश  देंगे

 ?
 ह  अ  य

 अग्रज
 क  ar

 मूल
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 श्री  कानूनगो :  में  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि  योजना  इसी  रूप  में  प्रतिनोदित कर  दी  जायेगी

 किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  शीघ्र किया  जायेगा  ।

 श्री  सामान  :
 इस  बात  को  देखते हुए

 कि
 रबड़  उद्योग

 का  पर्याप्त  विकास  होना
 क्या  माननीय  मंत्री  यह  महसूस  करते  हूं  कि  वीघ्लातिशीघ्र  अधिक  से  अधिक  भूमि  में  रबड़  के

 वृक्षों  की  खेती  की  जानी  चाहिये  ?

 tat  कानूनगो  :  इसीलिये  ये  योजनाएं  तैय्यार की  गई  हैं  ।  वास्तव  में  नये  वृक्ष  लगाने  की

 भ्र पे क्षा  पुराने  वृक्षों  को  उखाड़कर  उन्हें  फिर  से  लगाना  हम  अधिक  पसंद  करते

 श्री
 थाना  पिल्ले

 :  क्या  रबड़ के  वृक्षों  की  सहकारी  खेती  प्रारम्भ
 करने  के  बारे

 में  कोई

 प्रस्थापना है  ?

 श्री  कानूनगो  :  रबड़  के  वृक्षों  की  सहकारी  खेती
 को  प्रोत्साहन देने  की  कोई प्रस्थापना

 तो  नहीं है  किन्तु  उसे  रोकने  की  भी  कोई  प्रस्थापना  नहीं है  ।

 क्या  यह  सच  नही ंहैं  कि  नयें  वृक्षों  को  लगाने  के  बारे
 में

 रबड़  बोर्डे
 की श्री  पनसप :

 सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लेने  के  बाद  भी  भारत  में  रबड़  की  कमी  रहेगी
 ?

 श्री  errata  वर्षों  के  बाद  तो  नहीं  रहेगी  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना

 1 * १६६२  श्री  दी०  चं०  wat  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दर्गापर में  तीसरा  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इस  समय  किस  अवस्था

 में  ak

 क्या  ब्रिटिश  फर्म के  साथ  ग्रीम  करार  कर  लिया  गया  हूं
 ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  wer  बातों  के  साथ-साथ

 ब्रिटिश  फर्म  के  साथ  होने  वाले  करार  को  afar eq a4 रूप  देने  के  लिये  एक  प्रतिनिधि मंडल  इस  समय

 आरोप  बातचीत  अभी  समाप्त नहीं  हुई  है  |

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  सरकारी  प्रतिनिधिमंडल  लगभग  कब  तक  इस  करार  को  पुरा  कर

 लेगा  ait  क्या  करार की  विशिष्ट शर्तों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किये गय  हैं  ?

 श्री  स०  Ho  शाह  १५  सितम्बर  से  पहले  करार  के  अन्तिम  रूप  से
 निश्चित किये  जाने

 की  संभावना  करार  पूरा  होनें  पर  ही  भ्रान्ति  शर्तें  मालूम  हो  सकती है  |

 इकबाल  सिंह
 :

 मूल  करार  के
 गेई  के  महीन  में

 विश्व के  सब  देशों से

 टेंडर  मांगें  जाने  थे  ।  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fait
 स०  स०

 शाह  :  वास्तव में  हमारे  टेक्निकल  सलाहकार  ने  इस्पात
 निर्माण  में  कुछ

 परिवर्तन  करने
 का  सुझाव  दिया  है  जिसके  कारण  कुछ  विलम्ब  हुआ है  अरब  सभी

 प्रौद्योगिकीय  तरीकों
 को

 भ्रन्तिम  रूप
 से  निश्चित  किया

 जा  चुका  और  इसे  मास  के  मध्य

 से  पहले  करार  पुरा  कर  लिया  जायेगा
 ।

 श्री  बंसल
 :  क्या  में

 जान  सकता  हूं  कि  सरकार  का  किसी  समय  यह  विचार  था  कि  ऐसे

 सभी  बड़े  करारों  के  बारे  में  बातचीत  करने  Se  विशेष  कर  उन्हें  प्रति  रूप  से  निश्चित  करनें  a

 उन  पर  हस्ताक्षर  करने  का  काम  इस  देश  में  किया  जाये  कौर  उस  देश  में  नहीं  जिसके
 साथ  हम  करार

 कर  रहे  क्या  इस  करार  पर  इस  देश  में  हस्ताक्षर  होंगे या  इंग्लैंड  में  ?
 NE

 प्रंग्रेज़ी  में  ।
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 श्री  कानूनगो  :  हस्ताक्षर चाहे  इस  देश  में  किये  जायें या  सिद्धान्त  की  दृष्टि  से  यह
 मामला  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं है  ।  किन्तु  हमने  प्रतिनिधि मंडल  से  बराबर  सम्पर्क  बनाये  रखा  हैं
 शर  उसे  विस्तृत  हिदायतें  दी  गई  यद्यपि  करार  पर  हस्ताक्षर वहां  होंगे  तथापि उस  करार  के

 विस्तार  हमें  पुरी  तरह  ज्ञात  होंगे  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  कुछ  महीने  पहले  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने के  बारे  में  एक
 प्रशन

 का  उत्तर देते  हुए  माननीय  मंत्री
 नें

 यह  कहा  था  कि  विषव  कैसा  देशों  से  मंगाने

 का  wat  wat  विचाराधीन  इस  सम्बन्ध में  भारत  सरकार  ब्रिटिश  सरकार  का  क्या

 रुख  व्या  वह  ऐसे  टक्कर  मांगने के  मामले  में  सहमत हैं  ?

 शी बू०  म०  शाह  :  इस  विशिष्ट  मामले
 से

 ब्रिटिश
 सरकार  का  सम्बन्ध  नहीं  है  किन्तु

 ब्रिटिश  स्टील  फेडरेशन ने  जो  इन्डियन स्टील  कंपनी  बनाई  है  उसने  कोई  निश्चित  wa  कायम

 नहीं की  ।  जब  कोई  विशिष्ट  तकनीक  हमें  संयंत्र  देनेवाले  विशिष्ट  देश  से  खरीदना  तो  विश्व

 के  सब  देशों  से  टेण्डर  मंगाने  के  उसी  देश से  अधिक  सैनिक  सामग्री  खरीदना  सदा

 अधिक  वांछनीय होगा

 श्रीमती  तारके इव री  में  एक  wet पूछना  चाहती  हूं

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मदर  काल
 समाप्त  हो  गया

 है|
 श्री

 ल०

 Ale a  मिश्र

 के  नाम  से  एक
 अल्प  सूचना  प्रश्न  क्या  वह  यहां  पर  वह

 यहां  दिखाई
 नहीं  देते  ।

 तर  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  जायेगा  ।

 oT

 weal  के  लिखित

 गांवों  में  बिजली  लगाने  का  काय  क्रम

 1*१६४०.  श्री
 सोहन  राव  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राज्यों  से  गांवों  में  बिजली  लगाने  के  कार्यक्रमों  सम्बन्धी  उनकी  श्रावश्यकताश्ं  के

 जो  अकड़ माग गय थ मांगे  गये  कया वे  प्राप्त  हो  गये

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  साइबर  किये

 आन्ध्र  और  हैदराबाद  सरकारों  की  झावदयकतायें  कितनी  हें  कौर  केन्द्र  ने  उनके
 लिये

 कितना  warded  किया  हैं

 श्र  विद्युत  उपमंत्री

 .;
 से  माननीय  सदस्य  संभवतः

 में  बिजली  लगाने  की  योजनाकारों द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में

 सम्बन्धी  राज्यों  की  आवश्यकताओं

 गा

 te

 कर

 ए  यदि  तो  wafer  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  १०,  श्रतुबन्ध  संख्या  ea

 कपड़े की  मिलें

 1*१६४१  श्री  स०  दि०  गुरु पाद स्वामी
 :  क्या  वाणिज्य

 और
 उद्योग  मंत्री  यह

 बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि

 कपड़ा  मिलों  की  कुल  कितनी  इस  समय  काम  में  नहीं  लाई  जा

 कपड़ा  मिलों  को  इस  क्षमता  को  काम  में  लाने  योग्य  बनाने
 के

 लिये  सरकार  ने
 क्या

 कार्यवाही
 की

 हूँ
 ?
 a  et  नाना

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 १६२२  लिखित  उत्तर  १  १९४६

 वस्तु  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  :  गौर  सभी  कपड़ा  मिलों
 की

 बढ़ी हुई  क्षमता का  ठीक  ठीक
 अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है

 ।  किन्तु यह  कहा  जा  सकता है  कि

 काम  में  लाने  योग्य  क्षमता को  पूर्ण  रूप  से  काम  में  लाया  जाता  a  |  मरम्मत के  कारण  कुछ  तकलियों

 और
 करघों  को  काम  में  नहीं  लाया  जा  सकता  कौर  भ्रनुमान  है

 कि  ५  से  ७  १/२  प्रतिश्त  तकलियां
 शर  करघे  बेकार  पड़े  रहते  हैं  ।  भ्रांकड़ों के  हिसाब  इस  समय  १८  लाख  तकलियां  १८,३००

 करघे  काम  में  नहीं  लाये  जा  रहे  दोषपूर्ण  उनके  लाभप्रद  कार्यकरण

 के  कारण जो  काम  बन्द हो  जाते  उनके  बारे  में  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती |

 कोयला  खनन

 *2 ESR,  श्री
 हा०

 प्र०
 क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  खानों

 में

 मजदूरों की  अधिकतम  सुरक्षितता के  लिये  ak  खानों  में  होने  वाले
 विस्फोटों

 को  कम  करने  के

 खानों  में
 नवीनतम  उपकरण

 लगाकर  कोयला  निकालने  के
 तरीकों

 को  सुधारने  के  लिये

 पंचवर्षीय  योजना  में  कुल  कितनी  राशि  भ्रावंटित  की  गई  है  ?

 सरकारी  क्षेत्र  में  कोयले  के  विकास के  लिये उत्पादन  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र )  :
 आवंटित ४०  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  सरकारी  कोयला  खानों  में  झ्राधुनिक  मशीनरी
 उपकरण  लगाने के  लिये  ~ xy i i)  लाख  रुपये  की  राशि  सम्मिलित  है  ।  किसी  खान

 के  कार्यकरण  की
 प्रारम्भिक  योजना  att  कार्य की  सभी  waco  में  विभिन्न  संविहित  उपबन्धों  को  लागू  करने

 से  मजदूरों  की  सुरक्षितता को  समूचित
 व्यवस्था  होती  हैं  atk  विस्फोट  होने  का  खतरा

 कम  हो

 जाता  कोयला  ars
 भ्र पनी  निधि  में  से

 कोयला  खानों
 को  सुरक्षितता  उपायों  के  लिए  वित्तीय

 सहायता भी  देता  है  ।

 मामला  का  सीमेंट  का  कार खाता

 क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  माचेरला के  सीमेन्ट  के  कारखाने के  लिये  लाइसेंस  देते  समय  जो  कार्यक्रम  निर्धारित  किया

 *QECY  श्री  च०  रा०  चौधरी

 गया  था  उसके  भ्रनसार  उसमें  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  स०  स०  किन्तु  जनवरी  १९५७ तक  कारखाने

 में  उत्पादन  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है  ।

 सामुदायिक  परियोजनाओं  में  तकावी  का  वितरण

 1
 *

 १६४९.  श्री  नि०  fao  चौधरी :  क्या  योजना  मंत्री  यह  ब बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 नियमों में क्या  सामुदायिक  परियोजनाओं  में  तकावी  वितरण  सम्बन्धी  सर

 रूपभेद  करने  की  कोई  प्रस्थापना

 यदि  तो  मामला  किस  अवस्था  में  है
 ?

 योजन  उपमंत्री
 इया ०  नं०

 शर  १९५६  में में  नैनीताल

 में  हुए  विकास  भ्रायुक्तों  के  सम्मेलन  नें अन्य  बातों के  साथ  यह  भी  सिफारिश की  थी  कि  सब

 प्रकार  के  कृषकों  को  यथासंभव  पर्याप्त  ऋण  देने  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  तकावी  सम्बन्धी  नियमों

 प्र  विनियमों  को  उदार  बनाया जाये  ।  सम्मेलन  की  सिफारिशें  क्रियान्वित  करने के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  भेज  दी  गई  हैं
 ।

 —~  ee

 baer  अंग्रेजी  में  ।
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 ब्रह्मपुत्र  के  बाढ़  जलविज्ञान का श्रच्ययन का  wears
 *

 १६५१.  श्री  देवेन्द्र नाथ  सर्मा  :  क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  ब्रह्मपुत्र
 नदी

 की
 बाढ़  जल विज्ञान  का  अध्ययन  पुरा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसमें  कितना समय  लगेगा  ?

 की की  बाढ़  जलविज्ञान का शौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  ea"

 अध्ययन  अभी  प्रारम्भ  नहीं  हुआ  है  ।
 ऐसे  अध्ययन  के  लिये  areas  टेक्निकल  सामग्री  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ।

 इस  अवस्था में  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 रोलिंग  मिलें

 ै
 PEXR  att  रघुनाथ  क्या  वाणिज्य wie  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 भारत  में  कुल  कितनी  रोलिंग  मिलें

 इस  समय  उनमें  से  कितनी  काम  कर  रही  हें  ale  कितनी  बन्द  पड़ी

 al
 ऐसी  मिलों  की  संख्या  कितनी  जो  कुछ  भी  areas  नहीं  परन्तु  उनको

 भी  लोहे  का  कोटा  दिया  जाता

 (a  )  कितनी  बन्द  मिलों  को  aa  भी  लोहे  का  कोटा  दिया  जाता  कौर

 क्या  बन्द  मिलों को  लोहे  का  अरपना  कोटा  दूसरों  को  हस्तान्तरित कर  देने  का  अधिकार

 दिया  गया  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  Ao  स०  १४४  मिलें
 ।

 इस  समय  १३४  मिले  काम  कर  रही  हैं प्र  १०  मिलें बन्द  पड़ी  हैं

 इसका  प्रदान ही

 नहीं  उठता  कयोंकि
 इस  प्रकार  की  मिलों को  आयकर  भ्रादि देश की देश  की

 आयकर  विधि  के  श्रन्तगंत  देना ह

 ऐसी  ६ मिलें  तक  चालू  नहीं  हुई हैं प्रौर उनको उनको
 कोटे

 दिये  जाते  हुद

 इनमें  से  दो  मिलों  को  तो  शरणार्थी-ढलाई-मिल  योजना  के  अ्रन्तर्गत  कोटे  दिये  जाते  हैं  प्रौढ़  चार  मिलें

 स्थानान्तरित हो  रही  हैं  इन  मिलों  stared  कोटे  दूसरी  मिलों  से  तब  तक  मिलाने  की  ्य

 दी  गयी  जब  तक  वे  फिर  से  काम  चालू  नहीं कर  देतीं  ।

 जी  जैसा  कि  ऊपर  के  भाग  में  बताया गया  हैं  ।

 संयंत्र  तथा  मद्दी नरी  समिति

 T*equy.  श्री
 ल०

 ato  क्या  सिचाई श्र  मंत्री
 १८  2e4e wT

 को

 पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १५५७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 संयंत्र और  मशीनरी  समिति की  उपपत्तियों  ate  सिफारिशों  के  आधार नदी
 परियोजनाओं में  काम  में  लाये  जाने  वाल  संयंत्रों  और  मशीनरी  के  प्रयोग में  क्या

 व्यथित  प्योर  सुधार  किये  गये  कौर

 किन-किन
 मुख्य  सिफारिशों

 को
 क्रियान्वित  किया  गया  है

 ?

 ee  ree

 मूल  अंग्रेजी  में
 ।



 ठद्  लिखित  उत्तर  १  ae Ot

 कौर  बिद्युत  उफ् मंत्री  :  राज्य  सरकारों  भर  सम्बन्धित
 परियोजना  अधिकारियों  से  waar  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है  दौर  सीघ्नातिशीघ्र  सभा

 पटल  पर  रखी  जायेगी ।

 अपेक्षित  जानकारी  देनेवाला  एक  विवरण  पटल
 गर

 रखा  जाता  है
 ।  दिखाये

 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  2a |

 अ्रलमीनियम के  कारखाने

 ~~  *eeuc.  श्री  सें०  do  राम स्वामी  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 पंचवर्षीय
 योजना

 के  सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  एलुमिनियम  के
 कारखाने  स्थापित  करने  का  विचार

 उनकी  क्षमता  क्या  हैं  तथा  उन्हें  कहां  स्थापित  करने  का  विचार है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  कौर  तक  कोई  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 तुंगभद्रा  परियोजना  केन्द्रीय  बो

 1१६५९.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  निम्न  विषयों  के  में  मैसूर र  रन्ध्र के राज्यों के  राज्यों  ने  are  में  क्या  समझौता  किया

 (१)  तुंगभद्रा के  पानी  को  काम  में

 (२)  परियोजना का  विकास  rx  कौर

 (३)  समझौतों को  लागू  करने के  लिये  केन्द्रीय सरकार  की  शक्तियां  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  उपमंत्री
 :  (१)  से  (३)  अपेक्षित  जानकारी

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  १०,  अनुबन्ध  संख्या  २०]

 बन्दरों का  निर्यात

 +  *2E43.  श्री  डाभी :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  १४-
 ५१९५६

 को  पूछे

 तारांकित प्रदान  संख्या  २१५८ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चीरफाड़ के  लिये  विदेशों  को  निर्यात  किये गये  बन्दरों के  साथ
 जो

 यवहार किया  गया  तद्विषयक  जानकारी  श्री  एकत्रित  कर
 ली

 गई  कौर

 यदि  तो  क्या  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?

 मंत्री  कर मरकर  att  पशु  निर्दयता  निर्वारण समिति  का

 जानकारी  एकत्र  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।
 ज्ञात  हुमा  है  कि  उक्त  समिति  ने  विदेशी  सरकारों

 से  जो  पूछताछ की  है  उसके  उत्तर  भ्र भी  प्राप्त  नहीं हुए  हैं  |

 हिंदुस्तान  एंटी-बायोटिक्स  एंड  हिंदुस्तान  इंसेक्टिसाइडस  लिमिटेड  के  उत्पाद

 *IEEY.
 श्री  झूलन  fag

 :  कया  उत्पादन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 हिन्दुस्तान

 एन्टी-बायोटिक्स  लिमिटेड  एन्ड  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लिमिटेड के  उत्पाद के  विक्रय  कौर

 वितरण के  लिये  इस  समय  क्या  व्यवस्था  है  ?

 tare  अंग्रेजी  में  ।
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 उत्पादन  उपमंत्री  सतीजा  चन्द्र  )  :  सभी  सरकारी  कौर  राज्य  सहायता  प्राप्त  संस्थाओं

 को  इस  उत्पाद  का  सीधा  वितरण करने  के  लिये  हिन  -
 लिमिटेड

 की
 अपनी  व्यवस्था है  ।  कंपनी ने  व्यापारियों  के  जरिये  विक्रय  करने  के  लिये  दो  वितरक  afew,

 लगभग  मेस  पेरी  एन्ड  कौर  कैम्प  एन्ड  नियुक्त  किये  इस  काम  को
 करने

 की  इच्छा  रखने  वाली  फर्मों  से  नये  आवेदन पत्र  मांगे  गये  हैं  सनौर  प्राप्त  प्रस्वेदन  पत्रों  की  जांच

 निदेशकों
 के

 बोर्ड  द्वारा की  जा  रही  है

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  का  डी०  डी०  गिरे  समस्त  उत्पादन  का  वितरण  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 पर
 छोड़  दिया  गया  है  कौर

 उक्त  मंत्रालय
 की  कौर  से

 मलेरिया  इन्स्टीट्यूट से  प्राप्त  हिदायतों

 श्रनसार डी० डी०
 Sto

 टी०  कारखाने से  भेजा  जाता  है

 केन्द्रीय  उद्योग  मंत्रणा  परिषद्‌

 1*१६६४५.  श्री  रामकृष्ण
 :  क्या

 वाणिज्य
 श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्रणा  परिषद्‌
 की

 सातवीं  बैठक  जो  २०  जून

 १९५६  को
 नई  दिल्‍ली  में  हुई  थी  रिपोर्ट  मिल  है

 यदि
 तो

 उस  के  मुख्य  निर्णय  कया  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  स०  म०  :  यह  परिषद  पूर्णरूपेण  एक  मंत्रणा  निकाय

 है  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  देती  ।

 उत्पन्न नहीं  होता

 श्रीलंका  में  भारतीय

 1*१६६६.  सरदार  इकबाल  सिह
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीलंका  स्थित  भारतीय  उच्च  झ्रायोग  के  अधिकारियों ने  वहां

 के  उन  सब  स्थानों  का  दौरा  किया  है  जहां  हाल  ही  में  भाषा  के  सम्बन्ध  में  दंगे  हुये  थे  ;

 उन्होंने  वहां  क्या  कया  कौर

 उन  के  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  बाद  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 वैदेशिक  कायें  मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  wet
 :  भारतीय उच्च  आयोग

 के  दो  पदाधिकारियों ने  कोलम्बो  में  गड़बड़  वाले  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  ।

 उन्होंने देखा  कि  पत्थर  फेंकने  at  लूटने  के  कारण  चार  व्यापारिक  स्थानों  को  बहुत

 नुकसान  पहुंचा  उनमें  से  एक  जो  रेस्तोरां  था  बहुत  सा  सामान  नष्ट  हो  गया  |

 उच्च  आयोग  ने  इस  नुकसान  के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  we  दंगों  से  सम्बन्धित

 याचिकाओं  को  लंका  सरकार  के  वैदेशिक  कायें  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  हे  कौर  यह  प्रार्थना  की

 है  कि  इस  विषय  की  पुरी  जांच  की  जाये  ate  याचिका  देने  वालों  की  सहायता  की  जाये
 ।

 सीमेन्ट  की  कमी

 पंडित  gto  ato  तिवारी  :  कया  निर्माण  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या
 यह  सच  हैं

 कि  १६५५-५६  में  दिल्ली  में  अनेक  निर्माण  ज  सीमेन्ट  की  कभी

 कारण  न
 थ

 क

 faa  अंग्रेजी  में
 ।
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 PEYw—4Y  शौर  PEYY—VE  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  सीमेन्ट  की

 कितनी  खपत

 क्या  कोई  ऐसी  वस्तु  बताई  गई  जो  सीमेंट  के  स्थान  पर  कलि ग्रच्छ्ध  तरह  काम  दे  सके
 ?

 श्रीवास तथा  संभरण  मंत्री के  सभा  सचिव  (at To  so  भास्कर )  सीमेन्ट
 की  कमी  के  कारण  कुछ  इमारतों  का  निर्माण  कार्य  रोकना  पड़ा  था  ।

 १,५८,४३०  कौर  २,००,१३८  टन ।

 (7)
 कुछ  प्रयोजनों  के  लिये  चुने  को  सीमेन्ट  के  स्थान

 पर
 या  सीमेन्ट

 के
 साथ  मिला  कर

 काम
 में

 लाया  जा  सकता  है  किन्तु  यह  एक  स्थानापन्न  वस्तु  का  काम  नहीं  दे  सकता  ।

 सीमान्त  घटनाएं

 1*१६६८.  श्री  गिडवानी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  गारो  पहाड़ियों  के  सीमान्त  पर  रहने  वाले  लोगों  को  सम्बन्धित

 STATE satura
 के

 मुख्य  मंत्री  के  इस  कथन

 की

 Wat i  aelat mv ac  हुआ  कि  उन  लोगों  को  मिलकर  हमारे
 सीमान्त ों  पर  किये  गये  पाकिस्तान  के  हमलों  हस्तक्षेप  का  सामना  करना  तर

 यदि  तो  पाकिस्तानी  हमलों  प्र  हस्तक्षेप  के  बारे  में  स्थिति  कया  है  कौर  सरकार
 द्वारा  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत  जी

 फरवरी  कौर  मई  १९४५६  में  पाकिस्तानी  सैनिको ंने  किसी  प्रकोपन  के  बिना  ही

 सिलहट  सीमा  पर  गोली  चलाई
 ।

 इन  घटनाओं  के  बारे  अयुक्ति  के  स्तर  पर  एक  संयुक्त
 जांच

 जानें  का  sat  विचाराधीन  १९४६  में  गारो  प्रजातियों  wie  पूर्वी  पाकिस्तान  सीमान्त  पर

 तीन  घटनायें हुई  थीं  ।  प्रत्येक  बार  श्रीराम  सरकार  द्वारा  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  के  पास  विरोध
 पत्र भज  गय  थ

 तेल  को  मिलें

 प*  RRR.  श्री  रा०् प्र० गग Mo  गर्ग  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार
 को

 विदित  हैं
 कि  उत्तर-प्रदेश

 की  २५८  तेल
 की

 मिलों  में  से  केवल  १००

 काम  कर  रही  जिन  में  से  ३०  मिलें  gosh  संस्थापित  क्षमता  का  ५०  प्रतिशत या  उससे  अधिक

 १६  मिलें  २४५  प्रतिशत  से  प्रतीक  किन्तु  ५०  प्रतिशत  से  कम  और
 ८

 मिलें  ..  प्रतिशत  से  भी  कम

 क्षमता  का  उपयोग  कर  रही  हूं  ;  प्रौर

 यदि  तो  इस  का
 क्या  कारण  हैं  शौर  मिलों  को  पुरी  क्षमता  के  साथ  चलाने  के  विषय

 में  क्या  कार्यवाही की  गई  है

 उपभोग वस्तु  उद्योग  मंत्री
 :  ate  ठीक-ठीक श्र  सम्पूर्ण

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  केन्द्र  का  सम्बन्ध  केवल  उन  तेल  की  मिलों  से  है  जो  उद्योग
 a  भ्र धि नियम के  अधीन  पंजीकृत  उत्तर  प्रदेश में  ऐसी  ३४  मिलें  ३  मिलें

 बन्द  पड़ी  भ्रमण  सिलों  के  कास  के  बारे  में  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  नहीं  फिर  भी  यह  कहना

 सुसंगत  होगा
 कि

 देश  में  कुछ  तेल  की  मिलें  अनेक  कारणों  से  पूर्ण  क्षमता  के  साथ  काम  नहीं  कर  रही

 हैं  शौर  वे  कारण  ये  हैं  तिलहन  की  पर्याप्त  तिलहन  atc  तेलों  के  मूल्यों  में

 परिवहन  की  कठिनाइयां  प्यारी
 |

 मल प्रजनन  में  ।
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 उर्वरक  उत्पादन  समिति

 1*१६७०.  श्री  धन  इस्लामुद्दीन  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उवंरक  उत्पादन  समिति
 की

 सिफारिशों  पर  विचार किया  है  ;

 यदि  तो  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  कण  चल  :  a  सरकार  ने  अतिरिक्त  उकेरा
 कारखानों  के  स्थानों  प्रत्येक  कारखाने  में  पैदा  किये  जाने  वाले  उकेरा  की  किस्मों

 माणों  के  सम्बन्ध  में  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  है  कौर  निर्णय  किये  हैं  ।  उत्पादन  मंत्रालय
 की  PEAY—UE  की

 वार्षिक  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  ३  के  पैरा  ३  में  नियों  का  विवरण  मिल  सकता  है
 ।

 समिति  की  अन्य  सिफारिशें  अधिकांश  गौण  रूप  में  हैं  और  उवेरक  के  अतिरिक्त  कारखाने

 स्थापित  करने  की  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  किये  जाने  के  बारे  में  इन

 सिफारिशों की  जांच  की  जा  रही

 थामस  किस्म का  इस्पात

 _  1*१६७१.  श्री  स०  चं०  सामन्त  :  क्या  वाणिज्य
 ae

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 रंग  कि

 क्या  भारत  में  थामस  किस्म  के  इस्पात  का  प्रयोग  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  किस्म  ate  मूल्य  की  दृष्टि  से  यह  खुली  भट्टी  में  तैयार  किये  गये  इस्पात
 की  तुलना में  कसा  है

 ?

 fat  उद्योग  मंत्री  स०  स०  :  हां  श्रीमान ।

 oat  इतना  समय  नहीं  गुजरा
 कि

 कोई  राय  कायम
 की

 जा  खुली  भट्टी  के

 इस्पात  की  श्राम  किस्में  थामस  किस्म  के  इस्पात  की अपेक्षा प्रति  टन  १०  डालर  महंगी  बताई  जाती

 छोटे  उद्योगों का  विकास

 +  *2 E92.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य
 और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  छोटे  उद्योगों  के  विकास  के  कुछ  अमेरिकी  विशेषज्ञ
 भारत  राय

 Qs

 यदि  at,  तो  यहां  उनके  मुख्य  कार्य  कया  है  ;  भ्र ौर

 भारत  में  छोटे  उद्योगों  के  विकास  में  उन  के  परामर्श  से  किस  हद
 तक

 सहायता  सिली

 उपभोग वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  हां  श्रीमान्‌ ।

 ate  विवरण  सभा-पटल
 पर

 रखा  जाता चय  परिशिष्ट  १०,  प्रतिबन्ध

 संख्या  २१]

 भारत  में  विदेशी  समवाय

 1*₹६७३.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा
 :

 क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  यूरोपीय  समवायों  में  ate  विशेषतया  उत्तर  भारत  के  चाय  बागान  में

 समान  उत्तर-दायित्व  के  पदों  पर  काम  करने  वाले  यूरोपीय  कौर  भारतीय  श्रसिस्टेन्टों  के  वेतनों  कौर

 में  अब  भी  भ्र समानता  है  ?

 मूल  ५ ग्रंग्रेज़ी  में  ।
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 उद्योग  मंत्री
 Ho  स०  देश  में  स्थित  विदेशी  समवायों  की  नियोजन

 विवरणियां  के  झरध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  समान  उत्तरदायित्व  के  पदों  के  लिये  भारतीय  कौर

 विदेशी  कर्मचारियों को  श्राम  तौर  पर  समान  महंगाई  मकान का  कार

 को  बोनस  छुट्टी  पौर  अन्य  विशेषाधिकार दिये  जाते  हैं  सनौर  इस  विषय  में  प्रायः  कोई

 नता  नहीं  है  ।  तथापि  कुछ  मामलों  में  विदेशी  कर्मचारियों  को  समुद्रपार  भत्ता  शर  समुद्र पार  पट्टी
 दी  जाती

 उत्तर  भारत  के  चाय  बागान  में  स्थिति  भिन्न  नहीं  उत्तर  भारत  के  चाय  बागान  द्वारा
 श्रुति  की  गई  विवरणियां  से  पता  चलता  हैं  कि  समान  उत्तरदायित्व  के  पदों  पर  कासम  करने  वालें

 भारतीय  शौर  विदेशी  कर्मचारियों  को  समान  वेत नक् रत  दिये  जाते  हैं  ।

 सेवकों  का  प्रशिक्षण

 * 2 GI9¥  श्री  रिश यांग  किलिंग  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  समस्त

 भारत  में  त्र  तक  प्रशिक्षित  ग्राम  समाज  दिक्षा  प्रबन्धकों  कौर  खण्ड  पदाधिकारियों  की  संख्या

 वार  कितनी  हैं
 ?

 उपमंत्री
 दया०  नं०

 :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  २२]

 गोझा

 1*१६७५.  सरदार
 इकबाल  fag  :  क्या  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कराची  के  एक  समाचारपत्र  की  इस  खबर  की
 दिलाया

 गया  है  कि  गोझा  में  मैट्रिक  की  परीक्षा  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों द्वारा  प्रायोजित  की  गई  थी

 यदि  al,

 तो

 Tate  स्थित  गोनी  विद्याथियों

 को  ऐसी  ही  सुविधायें देने  के  लिय

 क्या  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कार्य  मंत्री  के  सभा  सचिव
 सादत  wait  जी  et

 गोवा  के  विद्यार्थियों
 को

 भारत  में  शिक्षा  सम्बन्धी
 तथा

 wer  सुविधायें  उदारता  से
 दी  गई  उन  सुविधायें  में  ये  सम्मिलित  हैं

 :

 (१)  शिक्षा  बम्बई
 की  परिवारों में  बैठने  की  अनुमति

 (२)  उच्च  शिक्षा  के  लिये  भारत  में  प्रवेश  करने
 को

 सुविधायें

 (3)  गर्मी  की  छुट्टियों  भें  घर
 जाने

 को

 (४)  भारत में  उनकी  शिक्षा
 के

 लिये  राजनयिक मुद्रा  के  विनिमय  की  सुविधायें ।

 संसद  सदस्यों के  लिये  प्लेट

 1
 *

 १६७६.  पंडित  gto
 Ato  तिवारी

 :
 क्या  wreak  संभरण  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  नाथ  wary  में  ष  सदस्यों  के  लिये  कुछ  नये  फ्लैट  बनाये  जायेंगे  ;

 क्या ये  सी  ता  डी  श्रेणियों  के  होंगे  या  केवल  विशेष  प्रकार  के

 सत्र  के  समय  साउथ  एवेन्यू  में  कितने  फ्लैट  खाली  रहते  हैं  ;

 कया  नायें
 शर

 साउथ  एवेन्यू  में  संसद्‌  सदस्यों  के  अतिरिक्त  अन्य  लोगों
 को  भी

 फ्लैट
 जाते जाते हैं  !  $$$.

 मूल  अग्रेजी  में  ।
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 और  संभरण  मंत्री  के  सभा  सचिव  ao  :  हां
 ।

 *४
 (at)  श्रेणी  के

 १६  fade  श्रेणी के

 ४  कॉनर  श्रेणी के

 ४  ।

 जी  यदि  avg  सदस्यों  को  जरूरत  न  ay

 लन्दन  में  भारतीय  उच्च  आयोग  की  इमारतें

 * 9 E1919.  श्री  झूलन  शिट  :  क्या  वाणिज्य  तर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  लन्दन  स्थित  भारतीय  उच्च  आयोग  द्वारा  वाणिज्यिक  प्रचार  के  लिये  पट्ट  पर  ली  गई

 रत  के  किराये  ale  उपयोग  के  बारे  में  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?

 व्यापार  मंत्री  इस  इमारत  को  काम  में  लाया  जा  रहा  है  कौर  उसका

 किराया  लन्दन  स्थित  भारतीय  पर्यटक  सुचना  कार्यालय  रोक  लन्दन  स्थित  मैसूर  व्यापार  एजेन्ट

 कार्यालय द्वारा  दिया  जाता  हैं  ।

 aye  सम्मेलन

 श्री  गिडवानी :

 ग  १६७८.  <  डा०  सत्यवादी  :

 श्री  रामकृष्ण :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  २४  सनौर  २५  REYR  को  बम्बई  में  लंका  मिस्र  श्र
 शिया के  प्रतिनिधियों  की  एक  बेठक  श्रणुदवक्ति  के  शान्ति  प्रयोग  के  तरीकों  पर  चर्चा  करने

 ~  ७
 क  हुई  धार

 इस  सम्मेलन में  क्या  निर्णय
 किये

 गये  थे  ?

 पं प्रधान  मंत्री  तथा  दंदेशिक  ्  मंत्री  जवाहरलाल  जी

 एक  जिस  में  वे  विषय  दिये  गये  जिन  के  बारे  में  भाग  लेने  वाले  देशों  ने

 अपनी  सरकारों  से  सिफारिश  करने  का  निर्णय  किया  सभा  पटल  पर  रखा  जाता हे  ।

 परिशिष्ट  १०,  ग्रनुबन्ध  संख्या  २३]

 सामुदायिक  श्रवण  योजना

 1  *QEWE,  श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :
 सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सामुदायिक  श्रवण  योजना  के  लिये  बिहार  सरकार  को  wa  तक  कितने  म्रनुदात

 की  मंजूरी दी  गई  है  ;

 क्या  मंजूर  किया  गया  अनुदान  इस  योजना
 को

 चलाने  के  लिये  पर्याप्त  पाई
 गई  है  ;

 इस  योजना  का
 ब्यौरा  क्या  i

 tye  sr aaa  में  ।
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 रोक
 प्रसारण  मंत्री  :  से  सामुदायिक श्रवण  योजना

 के  लिये  किसी  सरकार  को  कई  दिया  जाता  ।  जैसी  योजना  कभी  चल  है  उस  के

 अनुसार  रेडियो  सेटों  शौर  उन  के  पुर्जों  के  मूल्य
 का  ५०  भ्रनुसहाय्य के  रूप  में  दिये  जाने

 का
 उपबन्ध  हैं

 ।
 ये  सेट

 १०००
 या  इस  से  जनसंख्या  वाले  गांवों  में

 जो
 आकाशवाणी

 के
 क्षेत्र

 लगायें  जायेंगे  ।  इस  आधार  पर  गांवों  का  संवरण  कौर  उनकी  संख्या  का  निश्चय  राज्यों
 द्वारा

 किया
 जायेगा

 ।  इस  वित्तीय  वर्ष  में  बिहार  सरकार  नें  कभी  तक  कोई  सेट  नहीं  मांगे  हैं  ।

 उत्तर  पर्दा  सीमान्त  एजेन्सी

 1*₹१६८०.  श्री  रिश् यांग  किलिंग
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  शिक्षा  के  माध्यम  के  बारे  में  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  एजेन्सी में  प्रगति

 शिक्षा  नीति  का  निचय  किया  तौर

 यदि  तो  वह  कया  है
 ?

 सरकार
 को

 इस
 नीति

 के  अनुसार
 अ्रादिमਂ जातीय  संस्कृति  को  प्रोत

 वैदेशिक  काय  मंत्री  के  सभा  सचिव  सादत
 ate

 जायं  7

 किया  गया  है  कि  प्राथमिक  स्तर  पर  शिक्षा  का  माध्यम  स्थानीय  बोली  होनी  चाहिये  ।  माध्यमिक

 दिक्षा के  स्तर  पर  धीरे-धीरे  उस  बोली  का  स्थान  हिन्दी ले  लेगी  ।

 हिंदुस्तान  नावांगण

 कि b¥Qeae  श्री  स०  चं०  सामन्त  :  कया  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 हिन्दुस्तान  नावांगण  में  जहाज  बनाने  के  लिये  सलाना  कितनी  इमारती  लकड़ी  लगती

 @

 } उसमें  से  कितनी  इस  समय  आयात  की  जाती

 इमारती  लकड़ी  की  ऐसी  कौनसी  खास  खास  किस्में  हें  जिनकी  जगह  काम  खाने वाली

 दूसरी  लकड़ी  भारत  में  नहीं  पायी  जाती

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  अन्दमान  मध्य  प्रदेश  के  जंगलों  का  परीक्षण  किया

 गया

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव  to  fino  लगभग  ६५०  टन I

 लगभग  ३४५०  टन

 विदेशी  इमारती  लकड़ी  की  खास  किस्म  जिसके  लिये  भारत  में  स्थानापन्न  उपयुक्त

 लकड़ी नहीं  भ्रोरोगन  पाईन  है  ।

 आयात  की  गयी  इमारती  लकड़ी  के  स्थान  पर  काम  वाली  उपयुक्त  दूसरी  लकड़ी

 ढूंढने  के  बन  गवेषणा  संस्था  देहरादून  के  परामर्श  के  साथ  मध्य  प्रदेश  तौर  श्रमदान  के  तथा
 उसी

 भारतीय  जंगलों  का  परीक्षण  किया  गया

 अल्प  सूचना  wea  और  उत्तर

 भारत-पाकिस्तान  बाढ़  नियंत्रण  सम्मेलन

 med

 सुचना  रि  संख्या

 १७.  श्री  ल०  ato  मिश्र  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे
 ~

 में  किन  किन srt  हाल  में  दल्ली  में  हुए  भारत-पाकिस्तान बाढ़  नियंत्रण

 विषयों  पर  चर्चा  की

 मल  पं प्रे ज़ी  में  ।
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 उक्त  सम्मेलन में  -  क्या
 अंतिम  निणय  हुए

 ?

 सिंचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री
 (sit  हिंदी  सम्मेलन  में  wat  निम्न  विषयों  पर

 की  गयी  :  भारत  के  पूर्वी  क्षेत्रों  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  दोनों  सरकारों के  बीच

 सहयोग  कतिपय  प्रक्रिया  संबंधी  विषयों  को  site  दोनों  पूर्वी  में  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  की

 जानकारी  के  परस्पर  झ्रादान  प्रदान  का  तरीका  रूप  से  तय  करना  |

 भारत  ate  पाकिस्तान के  मंत्रियों  ने  ब्रह्मपुत्र नदी  आयोग  )
 मीरे  gat  पालिन

 स्तान बाढ़  प्रयोग  के  अध्यक्षों को  टेक्नीकल  विषयों  पर  प्रत्यक्ष परस्पर

 हार  करने  Ale  दोनों  क्षेत्रों  की  बाढ़  समस्याएं  हल  करने  में  सहायक  जानकारी  मांगने  का  अघिकार
 दिया

 सम्मेलन  ने  दोनों  झ्रायोगों  के  भ्रध्यक्षों  द्वारा  की  गयी  निम्न  सिफारिशों का  अ्रनमोदन

 ह

 (१)  भारत में  गौहाटी  खावई  कौर  धोलाल  से

 ?

 (२)  पाकिस्तान  में  झन राई  से  भारत  को  बाढ़  चेतावनी  देना

 (3)  भारी  वर्षा  के  आंकड़े  शिलांग  से  पाकिस्तान  भेजना

 (४)  पाकिस्तान  में  सिलहट  कौर  हबीगंज  से  भारत  को  भारी  वर्षा  के  आंकड़े

 (x)
 wer

 घाटी
 या

 अन्य  सहायता के  संबंध  में  ऐसी  कोई  जानकारी
 जो

 पूर्वी

 उनमें  बाढ़  नियंत्रण  योजनाएं  बनाने  के  लिये  दोनों  भ्रध्यक्ष  श्रावक

 भारत  देने  का  प्रयत्न  करेगा  ।

 वायदा  बाजार  आयोग

 1१२१२.  श्री  रामकृष्ण
 :

 क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 मान्यता  के  लिये  ait  तक  वायदा  बाजार  आयोग  को  संस्थाओं  से  राज्यवार  कुल

 कितने  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुये  हैं  ;

 कौन-कौन  सी  स़्थानों  को  मान्यता  दी
 गयी  हैं

 ?

 मंत्री
 )  aire  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर
 रखा

 जाता  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध
 संख्या  २४]

 छोटे  पैमाने  के  निर्माताओं  का  प्रतिनिधि  मंडल

 1१२१३.  श्री
 रामकृष्ण

 :
 क्या  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या यह  सच  है  कि  संघ  सरकार  छोटे  पैमाने  के  निर्माताओं  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल
 को

 प्रा धुनिक  मशीनरी  का  ज्ञान  प्राप्त  करने  के  लिये  शीघ्र
 ही

 विदेश  भेजेगी
 ;

 यदि
 तो

 कया  प्रतिनिधिमंडल
 के

 सदस्य  चुन  लिये  हैं
 ;

 यदि  तो  राज्यवार  उन  के  नाम  क्या  हैं
 ;

 वे  किन-किन  देशों  में  जायेंगे  ?

 वस्तु  उद्योग  मंत्री
 :  से  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों
 में

 काम  करने  वाले  व्यक्तियों  को  इस  बात  का  अध्ययन  करने  थे  कि  स्वीडन  में  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  में  किस  प्रकार  काम  होता  वहां  भेजने  की  एक  प्रस्थापना
 शरीन  योजना  के

 विस्तारों  के  संबंध  में  प्रभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है
 ।

 नगला  — $$  oy

 मल  में  ।

 $--296  1..  S./56
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 पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंड

 1१२१४.  श्री  नि०
 बि०  चौधरी

 :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 २  भ्रक्टूबर

 १९५६  को  परिचय  बंगाल  में  कौन-कौन  से  राष्ट्रीय  विस्तार  खंड  चालू  करने  का  विचार  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  (att  sao  नं०
 :

 यह  मामला  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 काज w

 1१२१५  श्री  वें०  Go  नायर  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क

 PEXY—UE  में  भारत  के  कारखानों में  )  कुल  कितने  कच्चा  काजू  की
 खपत  (

 उस  में  कुल  कितना  उत्पादन  )  हुआ ;  कौर

 उस  safe  में  कुल  कितना  ate  कितने  मूल्य  के  कच्चे  काजू  का  aaa  किया  गया
 ?

 व्यापार  मंत्री
 :  से  भारत  में  कच्चे  काजू  के  उत्पादन

 खपत  के  ठीक-ठीक  ates  उपलब्ध  नहीं  रख  PEMY—YNE  में  हमने  V,G3,99,00%  रुपये  का

 ६२,१५६
 ठन  कच्चा  काजू  किया  ak  अनुमान  है

 कि  PEYY—VE  की  फसल  से  केवल

 ४८,०००
 टन  देशी  उत्पादन  gat  देश  में  हमारा  औसत  उत्पादन  ५०,०००  से  ६०,०००

 टन  तक  रहा  है  ।  भारत में  काजू  कारखानें  पूरी  पूरी  मात्रा  काम  में  लाते  हे  ।  राज्यवार  अलग

 ७५  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पटसन की  मिलें

 1१२१६.  श्री  रामकृष्ण
 :

 क्या  वाणिज्य  ale  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 ऐसी  कितनी  पटसन  की  मिलें  हें  जिन्होंने  अरब  तक  मशीनरी  का

 करण  किया  हैं  ;

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  पटसन
 की

 मिलों  के  आधुनिकीकरण  पर  कितना  रूपया
 खर्च  करने  का  विचार  है  ;

 (7)
 दिस  et

 तक

 इस  साधुनिकोगरण

 से

 sere
 मूल

 में  कभी  सोर  उत्पाद  को  किस्त
 में  सुधार  सका  है  ?

 पेग  वस्तु  उद्योग  मंत्री
 :  उन  पटसन  की मिलों की

 संख्या

 जिन  की  मशीनरी  का  आधुनिकीकरण  पूर्णतया
 या

 श्रांदिक  रूप  से  हो  चुका
 है

 या  हो  रहा
 ६४

 है  ।

 यदि  आधुनिकीकरण वर्तमान  गति
 a

 होत  ar  च  as योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  उद्योग  द्वारा  १५-२० करोड़  रुपये  खच

 क  य  ere  ल  लक  weer  या

 की
 किस्म  में  सुधार  प्रत्येक  लिये  प्लग  अलग  होता  है  फिर  भी  ज्ञात  gar  हे  कि  एक

 निक  कताई  का  उत्पादन  लगभग  २१४  प्रतिशत  प्रतीक  है  ।

 यूनियन

 1१२१७.  श्री  रामकृष्ण
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेप्सू  के  महेन्द्रगढ़  जिले  में  जहां  यह  समझा  जाता
 है  कि

 बहुत  अधिक  परिणाम

 में  यूरेनियम  उपलब्ध  हूँ  व कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है
 ;  झर

 Te

 मूल



 १  FEUK  लिखित  उत्तर  १६३३

 यदि  तो  उसके  कया  विस्तार

 मंत्री  कौर  वैदेशिक  कायें  मंत्री  :
 0

 और

 पेप्सू  के  महित्दरगढ़ जिले

 में

 श्रमिक  परिमाण  में  यूरेनियमਂ  सिलने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई

 जानकारी  नहीं  है  fs
 न  तो  उस

 मौन
 की

 गू तरस  बन  पड  ही  ae  व  ल  ee  सम

 कपड़े की  मिलें

 1१२१८.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  वाणिज्य कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  कौर  पेप्सू  में  कपड़ा  मिलें  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  हां
 तो

 कहां  प्रौढ़  प्रत्येक  मिल  में  कितने  करघे  शौर  कुएं  लगाए  जाया

 प्रत्येक  मिल  में  कितने  व्यक्तियों  को  काम  दिया  जाएगा
 ?

 वस्तु  उद्योग  मंत्री
 :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर
 रखा  जाता  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  २५

 रोड  रोलां

 1१२१८.  श्री  रामकृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  डिजेल  रोल्स
 की

 झ्रावश्यकता  का  प्रत मा चव्य  लगाने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 नियुक्त  तीन  आदमियों  की  एक  समिति  ने  कया  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  प्रतिवेदन  के  मुख्य  पहल  क्या  हैं  ?

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  जी
 नहीं

 ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अखिल  भारतीय  दस्तकारी  ate

 1१२२०.  श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे कि

 चालू  वर्ष  में  ग्रसित  भारतीय  दस्तकारी  बोर्ड  ने  कितनी प्रदर्शनियां आयोजित  कीं
 अर

 इस  वर्ष  कौन-कौन
 सी

 प्रदर्शनियां  आयोजित  करने  का  विचार  है
 ?

 मंत्री  कण  च०
 :  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अ्रखिल  भारतीय  दस्तकारी

 बोर्ड  ने  श्रीनगर  ae  बंबई  में  भारतीय  धातु  के  aca  की  एक  प्रदर्शनी  प्रायोजित  की  थी  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  निम्न  प्रदर्शनियां  करने  का  विचार  हैं
 :

 (  १)  चलते-फिरते  प्रदर्शनी  एकक  के  जरिये  बंग

 लखनऊ  श्र  भोपाल  में  धातु  के  बर्तनों  की  प्रदर्शनी

 (२)  १९५६  में  नयी  दिल्‍ली  में  यूनेस्को  सामान्य  सभा  के  समय  दस्तकारी
 प्रदर्शन  ;

 (३)  १९५७  में  नयी  दिल्ल  में  लाख  की  मीनाकारी  श्रीराम  दस्त

 कारी  प्रदर्शनी  ।

 (४)  geye A aeaaTa में  दस्तकारी  सप्ताह
 के

 उपल
 क्षय  में  विभिन्न  राज्यों में  दरतकारी

 प्रदर्शनी  ।

 मूल  ७, ऑल  में  ।



 ठद्  लिखित  उत्तर  १  PENSE

 सरत  का  हमलावर  उद्योग

 1१२२१  श्री  कृष्णा चाय  मोदी  :  क्या  उत्पादों  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सूरत  कमख़्वाब  उद्योग  का  पुनरुत्थान  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  गयी है  “3

 ा  र

 कितनी धनर। (क) उद्योग  श खर्च की गर की पुनरुत्थान  fe 1  उत्पादन  मंत्री  (sit  क०  च०
 :  क) उद्योग

 को  पुनरुत्थान  के  लिये  अनिल  भारतीय
 दस्तकारी  बोर  से  इस  में  एक  अलिम

 aT

 ३१  weve  तक  ४०,०१३  id f  aa  किये  में  है

 परिचित  बंगाल  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 TRAV.  श्री  दी०  चं०  व्या  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ge

 पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  पशिचम  बंगाल  में  बसाने  के  लिये  श्री  तक  कितनी  धनराशि

 खर्च  की  गयी हे  ?

 प्रुनर्वास  उपमंत्री  ज०  क
 :  ऋण  के  म्रधीन  POV VUY  लाख  रूपये

 पुनर्वास  प्रनदानों च  के  अधीन  Ose  ३४  लाख  रुपये  सहायता
 पर  RV3BR VW  लाख  इस

 प्रकार  ३०-६-५६ तक  कुल  द्वीश  लाख  रुपये
 |

 संश्लेषित  कपड़ा

 1१२२३.  श्री  झूलन  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  ale  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रंडी  का  कोयला
 ak

 पेट्रोल  से  संश्लेषित  कपड़े  तैयार  करने  के  लिये  जापान

 में  जो  तरीका  निकाला गया  उसकी  भ्रांत  क्या  उनका  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  कपड़े  के  लिये  ग्रावव्यक  कपास  प्रौढ़  ग्न्य  कच्चे  माल  में  बचत  करने

 के  लियें  यह  तरीका  इस  देश  में  सिद्ध  होगा
 ?

 नहीं उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 विदेशों  में  भारतीय  सूचना  कार्यालय

 1१२२४.  श्री  कृष्णा चा यें जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 विदेशों  में  भारतीय  सूचना  कार्यालयों  में  कुल  कितने  वाचनालय  कौर  पुस्तकालय

 क्या  विदेश  में  भारतीय  मामलों  के  वारे  में  जानकारी  की  मांग  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  ade  है  मंत्री
 जवाहरलाल  विदेशों  में

 भारत  सरकार  के
 ३६

 सूचना  कार्यालयों
 में

 पुस्तकालय  है  जिनमे ंमें से  २०  में  सार्वजनिक  वाचनालय

 भी

 जौ
 ,  al

 too  क

 saa  dat  मे
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 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना

 1१२२५.
 श्री  दी०  चे  दार्मा

 श्री  हमराज
 :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संघ  सरकार  ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 लिये  पंजाब  सरकार  की  कौन-कौन  सी  योजनाएं  स्वीकार  की  हैं  ?

 उपमंत्री  sat  ao  :  विस्तृत  जानकारी  दुसरी  पंचवर्षीय  योजना  की

 विकास  योजनाओं  संबंधी  पुस्तक  में  जो  शीघ्र  ही  प्रकाशित  की  दी  जायगी  ।

 उद्यान  विभाग

 _  1१२२६.  श्री
 भीखा  भाई  :  क्या  श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रग  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्यान  विभाग  के  चौधरी  ale  सहायक  चौधरी  निरीक्षक  कम
 ~

 चारी  वर्ग  की  श्रेणी  में  ard  हैं  ;

 यदि
 तो  केन्द्रीय  वेतन  orate ने  किस  वेतन  क्रम की  सिफारिश  की  है  ;  कौर

 क्या  केन्द्रीय  वतन  अ्रायोग  ने  जिस  बे तन क्रम  की  सिर्फ़
 a

 की  हें  वह  स्वीकार  कर  लिया

 गया है  ?

 श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री के  सभा  सचिव  झा०  :  जी

 ai  वे  weve  भ्रधीक्षक  कर्मचारी

 केन्द्रीय  वेतन  ग्रा योग  ने  ्र  प्रवीण  श्रेणी  के  लिये  निरीक्षक  को

 लित  RY-Ko  रुपये  शौर  ४०-६०  रूपये  के  वेतनक्रंमों  की  सिफारिश  की  है  ।

 \  जी

 नागार्जुन सागर  बांध

 श्री  च०  रा०
 1१२२७.

 {  श्री  दा०  व०  ल०

 कया  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नागार्जुन  सागर  परियोजना  पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  कितना  परियोजना

 भत्ता  दिया  जाता  है  प्र  केन्द्रीय  नियंत्रण  के  अधीन  अन्य  राज्यों  में  इसी  प्रकार  की  परियोजना  पर

 काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले  भत्ते  की  तुलना  में  वट  कितना  है  ;

 नागार्जुन
 सागर  परियोजना  के  क्मेंचारियों  के  लिये  क्वाटर  बनाने  पर  अरब  तक  कितना

 खर्चे  किया  जा  चुका  है
 ?

 1  सिचाई  शर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी )  :  जानकारी देने  वाला  एक  विवरण सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  १०,  अनुबंध  संख्या  २६]

 3, 8%, 2 oe  रुपये

 सागवान  की  लकड़ी का  आयात

 1१२२८.  श्री  च०  To  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  ate  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सरकारी  लेखे  पर  तथा  अरन्य  लेखें  पर  बर्मा  शर  दुसरे  पड़ोसी  देशों  से  कितने  रुपये  की  सागवान

 लकड़ी  सालाना  wart  की  जाती
 है  क  rr

 अंग्रेजी  में  ।



 १६३६  लिखित  उत्तर  १  a OS

 व्यापार  मंत्री
 :  सरकारी  लेखे  पर  सागवान  लकड़ी  के  के  ग्रांकड़े

 अलग  नहीं  रखे  जाते  ।
 पिछले  तीन  वर्ष  में  प्रत्येक  देश  से  सागवान  लकड़ी  के  आयात  का  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  २७]

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कास  करने  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारी

 acre
 श्री  नम्बियार  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  as  बताने  की  कृपा

 ी  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रख

 गये  कर्मचारी  न्यूनतम  मजूरी  भ्र धि नियम  १९४८  के  भ्रन्तर्गत  भराते  हैं  श्र  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  वर्कशॉप  में  काम  करने  वाले  कर्मचारी  कारखाना
 Ces  के  भी  भ्रन्तर्गत

 aid  att

 यदि
 तो

 क्या  उन्हें  wien  समय  तक  काम  करने  के  लिये  संसद्‌  के  उक्त  अधिनियमों

 के  झ्रनुसार  पारिश्रमिक दिया  जाता  है  ?

 झावास  प्रौढ़  संभरण  मंत्री  के  सभा  सचिव  so  :  काम

 के  लिये  स्थायी  रूप  से
 रखे

 गये  कर्मचारियों
 में

 से  कुछ  कर्मचारी  न्यूनतम  मजूरी
 Re¥s

 mata  od  वर्कशाप  में  काम  के  लिय  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारी  कारखाना

 १९४८  के  चन्द

 जहां  तक  वर्कशॉप  में  काम  के  लिये  स्थायी  रूप  से  रखे  गये  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध

 उन्हें  wa  तक  विभागीय  नियमों  के  अन्तर्गत  पारिश्रमिक  दिया  गया  है  ।  किन्तु  wa  ये  ज  दिये

 गये  हैं  कि  उन्हें  कारखाना  अधिनियम  के  अनुसार  पारिश्रमिक  fear  जाये  ।

 न्यूनतम  मजूरी  अ्रधिनियम  के  ग्रन्तगंत  wart  कर्मचारियों  के  बारे  में  यह  area  दिया

 गया  हैं
 है  कि  अधिक  समय  तक  काम  करने  के  लिये  भत्ता  प्राप्त  करने  का  अधिकार  जिन  कर्मचारियों

 को  हैं  ,  उनका  पारिश्रमिक  यदि  भूलवश  या  अन्यथा  रोक  लिया  गया  हैं  तो  उन्हें  उस  अघिनियम  के

 चघग्। (ु अनुसार  पारिश्रमिक  दिया  जायें

 केन्द्रीय  लॉक  निर्माण  विभाग

 र

 श्री  नम्बियार :  क्या  आवास  अर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 वि

 क्या  यह
 सच

 है
 कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जी  डिवीजन  के  तथा

 निर्माण  विभाग  के  दुसरे  सकित  के  sea  डिवीजनों  के  कर्मचारियों  ने  हिज  एक्सीलेंस  मार्शल  बुल्गानिन
 तथा  श्री  खुश्चेव  के  भारत  के  भ्रामक-टाइम काम  किया  था  ;

 यदि  तो  कया  श्रावक-टाइम  काम  के  लिये  कर्मचारियों  को  पैसा  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  किस  दर  दौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 निर्माण  श्रावास  शर  संभरण  मंत्री  के  सभा  सचिव  भास्कर )  कुछ

 करमचारियों  को  भवर-टाइम  काम  करना  पड़ा

 से  कुछ  कर्मचारियों को  प्रतीकात्मक  विश्वास  fe  मा  गया
 नियमों

 के
 श्रावक-टाइम  काम  के  लिये  पैसा  पाने  के  अधिकारी  उनको  पैसा  देने  के  rear

 जा  चुके  कछर  ब

 मूल  stash में



 १  १९५६  १६३७

 केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग

 al

 श्री  नम्बियार  :  क्या  श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  मेले  में  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग

 के  दूसरे  सकील  के  कर्मचारियों  ने  श्रावक-टाइम  काम
 किया

 था  ;

 यदि
 तो

 क्या  झोवरटाइम
 काम

 के  लिये  उन्हें  पैसा  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  किस  दर  शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 श्रावास  ate  संभरण
 मंत्री  के

 सभा  सचिव  qo  ato  :  मेले

 में  कुछ  कर्मचारियों ने  श्रावक-टाइम  काम  किया  था

 से  कुछ  कर्मचारियों  को  प्रतीकात्मक  विश्वास  दिया  गया  था  ।  नियमों के
 जो  लोग  श्रावक-टाइम  काम  के  लिये  पैसा  पाने  के  प्राधिकारी  थे  उनको  पैसा  देने  के  sear  दिये

 जा  चुके

 श्रुत  स्त्रियों  at  प्राप्ति

 श्री  गिडवानी :
 1१२३२.

 श्री  रघुनाथ सिंह

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २७
 तथा

 Rs  १९५६  कराची में  पाहुल  स्त्रियों  की  प्राप्ति
 के

 सम्बन्ध

 में  भारत-पाकिस्तान  सम्मेलन

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  किये  गये
 ?

 और  संभरण  तथा  वाणिज्य  तौर  उपभोग-वस्तु  उद्योग  मंत्री

 स्वर
 :

 जी  हां  ;  २८  १९५६  को
 कराची  में  सम्मेलन  हुजरा  था

 ।

 सम्मेलन  में  किये  गये  निर्णयों
 की

 विज्ञप्ति  की  एक  प्रति
 जो

 भारत  तथा  पाकिस्तान

 द्वारा  २६  Reus  को  जारी  की  गयी
 सभा  पटल

 पर  रख
 दी  गयी

 बिष्ट  १०,  अनुबंध  संख्या  २८]

 उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  एजेन्सी

 1१२३३.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  पूर्वी
 सीमान्त  एजेन्सी  में  कितने  प्राथमिक स्कूलों  में  आसामी  भाषा

 के
 माध्यम

 से  शिक्षा दी  जाती  है

 क्या  विद्याथियों  अथवा  उनके  भ्रभिभावकों  श्रासामी  माध्यम  रखनें  के  विरूद्ध

 कोई  शिकायतें पराई  हें  ;

 यदि  तो  इन  शिकायतों
 को

 दुर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही
 कर

 रही

 ह

 y,
 मंत्री

 तथा
 वैदेशिक  काय  मंत्री

 जवाहरलाल
 :  से  (7)  प्रदान

 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 इसको  एकत्रित  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं

 अंग्रेज़ी  में ।



 १६३६  लिखित  उत्तर  १  PENS

 चाय  उद्योग  का  भारतीयकरण

 ,
 Perey

 श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 aa  में  चाय  उद्योग  में  के  उच्च  पदों  किस  सीमा  तक  भारतीयकरण

 em  और

 श्रीराम  में  योरोपियनों  के  प्रबन्ध  के  अधीन  उप-मैनेजर  इरादी  के  पदों

 इस  समय  चाय  बागानों  में  कितने  योरोपीय  alk  कितने  भारतीय  नियुक्त  हैं
 ?

 उपभोग  वस्तु  उद्योग  मंत्री  :  केवल  पा साम  के  सम्बन्ध  में

 कारी  उपलब्ध  नहीं हैं  उत्तर-पूर्वे  में  चाय  उद्योग  में
 १०००  रुपये  तथा  उससे  ग्रसित  वेतनों  पर

 नियुक्त  भारतीय  १९४७ से  28NS A 0.2 a में  ०.१  से  3.8  प्रतिशत  बढ़  गये  हैं  जब  कि  इसी  अवधि  में
 ard  eee  से  २६'  ६  प्रतिशत  कम  हो  गये  हैं  ।

 उत्तर-पूर्वे  के  चाय  सेवायों  से  प्राप्त  विवरणों  के  भ्रनुसार  १  जनवरी  eye Hl AAT को  सेवा

 की  उच्च  पदों  पर  ७४२  योरोपियन  तथा  ky  भारतीय नियुक्त  थे

 इस्पात  प्रतिनिधि  मंडल

 २३४
 सरदार  इकबाल  सिंह

 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  संयंत्र के  लिये  संविदेਂ  तय  करने के  लिये  एक  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल

 योरोपियन देशों  को  गया  था

 यदि  तो  यह  शिष्ट  मंडल  woe  उद्देश्य  पूर्ति  में  कहां  तक  सफल  ग्रोवर

 तय  किये  गये  संविदा  के  क्या  ब्यौरे हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मठ  स०
 जी  हां

 प्रतिनिधि  मंडल  अब  भी  योरोप  में  है  तथा  बातचीत  wait  समाप्त  नहीं
 |

 पंजाब  तथा  में  सिचाई  तथा  विद्युत  परियोजनाओं

 सरदार  इकबाल
 १२३६

 सरदार  श्रकरपुरी :

 क्या  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 वितीय  पंच

 वर्षीय  योजना  में

 पंजाब  तथा  y
 की

 सिंचाई  कौर  विद्युत्‌  परियोजनाओं
 को  पूर्ण  करन े*  लिये  कितना  ता

 थन  स्वीकार किया  गया  है  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  प्रत्येक  योजना
 की  धन

 राशि  पर  राज्य  सरकारों

 से  पत्र-व्यवहार
 हो

 रहा  है  तथा  उनकों  कभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया en
 दया  गया

 गाहे-टगण  os

 tra  अंग्रेजी  में  ।  TContract



 १  १९५६  लिखित  उत्तर  १६३९६

 बदन  में  भारतीय  कर्मचारी

 सरदार  इकबाल  सिह
 |  १२३७८

 सरदार  श्रकरपुरी

 कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अरदन  की  विभिन्न  पेट्रोलियम  तथा  अन्य  सम्बद्ध  संस्थाओं  में  कितन  भारतीय  काम  कर

 क्या  सरकार  को  उनकी  सेवा  समझौते  की  शर्तों  के  ब्यौरों  की  जानकारी  है
 ?

 प्रधान
 मंत्री  तथा

 वैदेशिक  कार्य
 मंत्री

 जवाहरलाल
 ती

 करने

 एजेन्ट
 से

 आवश्यक  जानकारी  मंगाई  गई  है  तथा  जैसे  ही  आंकड़े  उपलब्ध  विवरण  सभा

 पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 जी  सेवा  समझौते  भारत  सरकार  द्वारा  भ्रनमोदित  किये  गये  थे  ।

 शकाशवाणो

 1१२३८
 सरदार  इकबाल  सिह

 सरदार  श्रकरपुरो

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  से  आकाशवाणी  के  विदेशी  प्रसारणों  में

 प्रादेशिक  arava
 के

 प्रसारण  के  संबंध  में  कोई  प्रतिनिधान  प्राप्त  gar  है  ;

 वह  देश  तथा  भाषायें  कौन  सी  है  जिनके  लिये  प्रार्थनाएं  प्राप्त  हुई  थीं
 ?

 सुचना  प्रौढ़
 प्रसारण  मंत्री  :  जी

 दक्षिणी  तथा  बर्मा  से  कार्यक्रम की  पूर्वी  अफ्रीका  से  पंजाबी

 कार्यक्रम
 की

 तथा  दक्षिण-पूर्व  एशियाई  देशों  से  मलयालम  कार्यक्रमों  के  लिये  प्रार्थना  की  गई  है
 ।

 २६  १९५६  के  तारांकित संख्या  २५६७  के  उत्तर  में  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  विदेशी

 प्रसारणों  में  अलग  प्रादेशिक  भाषा  प्रारम्भ  करने  प्रशन  वित्तीय  है  तथा  इस  प्रकार की  सेवायें

 बड़ी  मंहगी  होती हूं  ।  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  जिस  भाषा  के  विदेशों  में  श्रोता  अधिक  हों  उसी कर
 प्रसारण

 संश्लेषित  तेल  का  कारखाना

 सरदार
 इकबाल  सिह

 1१२३९
 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संश्लेषित  तेल  का  कारखाना  स्थापित  करने  ' की  समितिਂ  के  प्रतिवेदन

 की  जांच  पुरी  हो  चुकी  है  |

 प्र यदि  तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया  हैं

 यदि  तो  देर  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  Ho  च०  अभी  नहीं  ।

 sat  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अन्य  संबंधित  मंत्रालयों  के
 परामर्श  से

 प्रतिवेदन
 की

 विस्तार  रुप  से  जांच
 हो

 रही  है  । नट

 मूल  में  ।
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 मोटर  गाड़ी  उद्योग

 1१२४०.
 म

 रकेबात अकरा

 सह  :

 सरदार  श्रकरपुरी
 :

 क्या  वाणिज्य  site  उद्योग  मंत्री  २६
 ReHs  को  पूछे

 गये  तारांकित प्रदान  संख्या  cea

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ब्रिटेन  के  एसोशियेटेड  i9 weN TH 4 Tafa  afened  के  डायरेक्टर  श्री  Towfo  रोमर
 ने

 किन

 स्थानों  तथा  कारखानों को  देखा

 क्या  उन्होंने  अपना  परामर्श  अथवा  राय  दी  है  ;

 यदि  तो  वह  किस  प्रकार  की  है
 ?

 जे द्र भारों
 उद्योग  मंत्री

 [o
 स०

 :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  Re]

 झर  श्री  रोमर  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रफुल्ल  प्रयोग  को  प्रस्तुत  किया  है  ।  मोटर

 गाड़ी  उद्योग  के  बारे  में  प्रफुल्ल  श्रायोग
 की

 सिफारिशों
 की

 सरकार  जांच  कर  रही  है
 !

 भारतीय  आप्रवासी

 इकबाल  सिंह
 TRAV

 ९  सरदार
 सरदार  श्रकरपुरी

 :

 a

 ae  मंत्री  यह  बताने

 की

 झपा  करेंगे  कि  आप्रवासी
 के  रूप  प्रत्येक  वर्ष  न्यूजीलैंड  जाने

 के  लिये  भारतीयों  के  लिये  कितना  कोटा  स्वीकृत  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बंदे शिक  कार्य  मंत्री
 जवाहरलाल  ग्रा प्रवासी के  रूप  में

 न्यूजीलैंड  जाने  का  भारतीयों  का  कोई  कोटा  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय फिल्म  सेन्सस  ate

 1१२४२
 सरदार  इकबाल  fag

 सरदार  शभ्रकरपुरी

 क्या  सूचना
 प्रौढ़

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  १९५६  में
 श्री  तक  केन्द्रीय

 फिल्म  सेंसर  बौ  ने  अलग  gat  कितने  भारतीय  तथा  विदेशी  फिल्मों  को  प्रमाण  पत्र  दिये  गये  हैं  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 :

 ३५  एम०  एम०  में  २०००  ३४५  एम०  एम०  म  २०००  जोड़

 फीट  तथा  १६  एम०  एम ०  में  फोट  तथा १६  एम०एम ०

 Soo  फीट

 spain  की  ० ज फल्म बिका, ननननलललवानण

 ८००  फीट  से  कम  की  फिल्में

 भारतीय  १८६२  Qe  १६

 विदेशी  द्र  gv  RRA

 wast में  ।
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 विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती

 1१२४३.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  कोरापुट  जिले  के मलकनगिरी तालुक  में  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  एक  बड़ी  पुनर्वास  बस्ती  बनायी  जा  रही  है  ;

 बस्ती  का  प्रचलित  व्यय  क्या  है  ;

 इस  संबंध  में  अरब  तक  कया  प्रगति  की  गई  है  ?

 पुनर्वास  उपमंत्री
 ज०

 क०  :  जी
 नहीं

 ।  तालुक  का  केवल  एक  क्षेत्र

 का  सुझाव  दिया  गया  है  तथा  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  ।

 कौर  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  1

 मांस का  निर्यात

 कि
 बलवन्त सिंह  महता  :  क्या  वाणिज्य शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 १९५३,  Pe Uy  तथा  geyy  में  भारत  से  कितने  मांस  का  निर्यात  gars  तथा  उसका

 मूल्य क्या  हैं  ;

 आयात  करने  वाले  मुख्य  देश  कौन  से  हैं
 ?

 व्यापार  मंत्री  व्यापार के  संबंध

 में  मांस  के  निर्यात के  लेखे  नहीं  लिखे  जाते  हैं  ।

 :  कौर  भारत  के  ि

 चाय पर  उपकर

 हि
 a  tee

 श्री  का०  त्रिपाठी
 :  वाणिज्य

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (*)  क्या  चाय  केवल  निर्यात  की  जाने  वाली  चाय  पर  ही  लगाया  जाता  है  ;  ग्रोवर

 क्या  यह  निर्यात  केटलौग  के  द्वारा
 बेची  जाने

 वाली  सभी  चारों  बिना
 इस  बात  के  कि  wea  में  निर्यात  होगा  अथवा  लगाया  जाता  है  ?

 उपभोग वस्तु  उद्योग  मंत्री
 :

 जी  नहीं

 कलकत्ते  के  बाजार  दलालों  के  निर्यात  कटौती  में  दिखाये  गये  चाय  के  मूल्य  में

 कर
 की

 धन  राशि  भी  शामिल  है
 ।

 चाय  खरीदने  के  जब  दलाल  लाई  गई  चाय  की  मात्रा  का

 बिल  बनाता  तब  चाय  की  मात्रा  पर  कर  की  राशि  को  निकाल  देता  है  ।  जब  चाय  जहाज  में  भरी

 जाती
 है  तब  जहाज  वालें  कर  की  अपेक्षित  राशि  सीमा  शुल्क  पदाधिकारियों  को  देते  क्योंकि कर

 किसी
 भी

 सीमा  शुल्क  बन्दरगाह  से  भारतीय  संघ  की  सीमा के  बाहर  किसी  बन्दरगाह  के  लिये

 नियति  की  जानें  वाली  चाय  पर  लगाया  जाता  है  केवल  डाक  द्वारा  निर्यात  की  गयी  चाय  पर  कर  नहीं

 लगाया  जाता  हैं  ।

 भारतीय  व्यापार  प्रदशनियां

 1१२४६.  श्री  काजरोल्कर  :
 कया  वाणिज्य  शर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 व्यापार  प्रद
 ae OS

 से
 aa  तक

 दक्षिणी  तथा  पूर्वी  योरोप
 में

 किन  स्थानों
 पर

 भारतीय

 हुई हं  ;

 a  इन  प्रदर्शनियों  में  प्रदर्शित  वस्तु ग्न ों
 की

 मुख्य  श्रेणियां  क्या  हैं
 ?

 क  है  ने

 AA मूल  प्रंग्रेज़ी में  ।
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 व्यापार  मंत्री
 :  शर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  परमिट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ३०

 प्रशिक्षण  के  लिए  प्राविधिक  संस्था

 TLrve
 श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रूरकेला  की  प्रस्तावित  प्राविधिक  संस्था  ने  प्रशिक्षणार्थियों  का  प्रशिक्षण  प्रारंभ

 कर  दिया  है  ;  श्र

 यदि  हां  तो  इस  समय  कितने  प्रशिक्षणार्थी
 प्रशिक्षण

 प्राप्त  कर  रहे  हैं ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  स०  स०  oat  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 हाथ  से  चावल  कुटने  का  उद्योग

 1१२४६
 {a

 युगल  किशोर  fag

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 हाथ  से  चावल  कूटने  के  उद्योग  के  विकास
 के

 लिये  भारतीय  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग
 बोर्ड ने  विभिन्न  राज्यों  की  सहकारी  समितियों  को  कितना  धन  दिया

 ae  में  हाथ  से  चावल  कटत ५  के  उद्योग के  विकास  कार्यक्रम  के  लिये  कितनी  संस्थायें

 पंजीबद्ध हुई  हें  ;  कौर

 ये  संस्थायें  किन  दस्तों  पर  पंजीबद्ध  हुई  हैं
 ?

 मंत्री  क०  च०
 :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 हैं  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 अम्बर  चर्खा

 1१२४६.
 {tn

 toe qo
 राम स्वामी

 :

 हा  ener  हको  भा  wena  इमा  सर  किए

 नवीन  वस्त्र  नीति  के  ग्रीन  राज्य  वार  नम्बर  weal  ar  किस  प्रकार  आवंटन  किया
 गया  है  ;

 थ्

 विद्युत  करघों  की  स्थापित  राज्यवार  बढ़ोत्तरी  क्या  है
 ?

 उत्पादन  मंत्री  कृ०  चे
 :  शआर  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 गया  है
 !

 ee  a

 प्रंग्रेजी  में  ।
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 कलसी  प्रौढ़  Ala  के  तेलों  का  निर्वात

 १२४५०.  श्री  do  सोधियां  :  व्या  वाणिज्य प्रो  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे
 कि

 १  2eUS A 2l WATS से  ३१  CNS  तक

 (2)

 (२)  शर

 (2)  खाने  के  अन्य  तेलों
 का

 निर्यात  सन्‌  ReXy  के  इन्हीं  महीनों  के  बीच  हुए
 इ्न्शीं

 तेलों
 के

 निर्यात
 की

 अपेक्षा  कितना  कम  अथवा  कितना  घर  है

 देश
 की

 मुख्य  तेल  मंडियों
 में

 इन्हीं  तेलों  के  भाव  पिछले  वर्ष
 की

 पहली  छमाही
 की

 कितने  घटे  अथवा  बढ़े  हुए  हैं  ;

 पिछले  वर्ष  की  पहली  छमाही  में  कौर  इस  वष  की  पहली  छमाही  में  इन  तेलों  के  निर्यात

 शल्क  की  दरें  कितनी  कितनी

 व्यापार  मंत्री  कर मरकर  से  तीन  विवरण  सभा  पटल  पर  रखे
 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ३१

 प्याला



 दैनिक लु  हर  संक्षेपिका

 १  सितम्बर  rex)

 विषय
 a

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 तारांकित प्रदान  संख्या
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 स्थगन  प्रस्ताव

 दिल्लो  में  बमों  के  विस्फोट

 trex  महोदय
 :

 मुझे  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  से  स्थगन  प्रस्ताव  की  एक  सुचना  प्राप्त हुई

 है  पौर  नियम  २१६  के  eats  श्री  राधारमण  कौर  श्री  से०
 त्र ०  राम स्वामी से  भी  सूचनाएं  प्राप्त

 हुई  हें
 ।

 इससे  पहले  दिन  मुझे  दिल्‍ली  में  हुए  विस्फोट  के  बारे  में  भी  एक  प्रदान  प्राप्त  है  कौर  उसे
 ११  १९५६  के  लिये  स्वीकार  किया  गया  है

 ।
 में  स्थगन  प्रस्ताव  को  पढ़  पता  s—

 दिल्‍ली  में  होने  वाले  विस्फोटों  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  स्थिति  इनमें  से  afer  विस्फोट

 कल  हुमा  कौर  इसके  फलस्वरूप  कई  व्यक्ति  मरे  कौर  कई  लोगों  को  पोट  पहुंचीं  Ke  जनता  में

 घबड़ाहट  की  भावना  उत्पन्न  हुई  है  ।

 कया  श्री  मुकर्जी  को  कुछ  कहना

 श्री ही०  Ato  मुकर्जी  मेरा  ख्याल  है  कि  प्रस्ताव  में  जिन  घटना  हं

 का  उल्लेख  है  वे  ऐसी  हें  कि  उन  पर  सदन  में  चर्चा  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  हे  कि  यह  मामला

 अत्यन्त  जरूरी  हे  भौर  में  आशा  करता  हूं  कि  श्राप  सरकार  से  इस  घटना  के  बारे  में  सदन  को  जानकारी

 देने  के  लिये  कहेंगें  पौर  बाद  में  प्राप्त  जानकारी  के  श्राघार  पर  चर्चा  की  अनुमति  देंगे  ।

 भारी  उद्योग  मंत्री  गो०  व०  :
 प्रस्तावक  की  भावनाओं  से  में

 सहमत  हूं  श्र  निर्दोष  लोगों  को  जो  चोटें  पहुंची  हें  उनके  लिये  मुझे  वास्तव  में  बहुत  खेद  है
 ।

 कुछ

 व्यक्ति  मरे  भी  हैं  मेरा  स्याल  हे  कि  इस  पर  हमें  सब  से  अधिक  खेद
 शोर

 पूरी  से  भरसक  कोशिश  करने  के  हैं

 ।

 हनने
 Schima

 में
 ~

 (१००४)



 १७०६  स्थगन  प्रस्ताव  १  PEAR

 गो०  व०

 पहले  दो  विस्फोट  हुए  थे  किन्तु  उन्हें  पटाखों  के  विस्फोट  से  झ्धघिक  भय कर  नहीं  पाया  गया  था
 1

 हाल  ही  में  दो  हुए  पहला  एक  सप्ताह  पूर्व  21 |  था  शौर  दूसरा  कल  शाम  को  हुआ  है  |  x

 अगस्त
 था  उसके  फलस्वरूप  कई  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  कौर  कल

 कई

 निर्दोष  व्यक्तियों  को  ate  पहुंची  हैं  ।  मुझे  खेद  है  कि  wa  तक  हम  किसी  की  न्यायालय  के  सामने

 पेश  नहीं  कर  सके  भ्र ौर  न  सल  अपराधी  गिरफ्तार ही  कर  सके  हें  जिसके  बारे  में  हम  निश्चित

 रूप  से  यह  कह  सकें  कि  वह  अपराधी  है  ।  किन्तु हम  यह  महसूस  करते  हें  कि  भ्रपराधियों का  पता  लगा

 कर  उन्हें  न्यायालय  द्वारा  उचित  सजा  दी  जानी  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति को  रोकने

 के  लिये  यह  भी  maar  है  |

 पुलिस  भरसक  कोशिश  कर  रही  है  ।
 खेद  की  बात  है  कि  उसे

 a
 तक  सफलता  नहीं  मिली  है

 ।

 वे  अपने  प्रयास  अधिक  जोश  के  साथ  जारी  रखेगी
 ।  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  ऐसी

 की  को  रोकने  ऐसे  तरीके  वाले  लोगों  को  गिरफ्तार  करने
 यदि  इसके  पीछें  कोई  गिरोह  या  षड्यंत्र  है  तो  ऐसे  षडयंत्र  को  रोकने  के  लिये  उचित  उपाय  करने  में

 वह  कोई  कसर  न  उठा  रखेंगी  |

 मुझे  खेद  है
 कि

 चूंकि  इस  समय  जांच  जारी  है  इसलिये  में  अधिक  कुछ  कहने  में  ग्रस मथे  हूं  ।

 जिन  लोगों  को  चोटें
 प्राइ हें

 भ्रमणा  जिनकी  मृत्यु  हुई  उनके  सम्बन्धियों  के  प्रति  में  सहानुभूति  व्यक्त

 करता  हूं  में  इतना  ही  कह  सकता  हूं  वास्तव  में  हमें  खेद  है  wie  जब  तक  हम  भ्रपराधियों  को

 पकड़  नहीं  लेंगे
 र

 अन्यत्र  कम  से  कम  दिल्ल ५४१५  में  अथवा  दिल्ली  के  आसपास  ऐसी  घटनाओं  की

 को  रोकने  की  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तब  तक  हमें  चिन्ता  बनी  रहेंगी  ।  अवस्था में

 मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  है  ।

 श्री  राघवाचारी
 )  क्या  यह  सच  है  कि  पुलिस  को  यह  मालूम  था  कि  ऐसी

 घटना  कल  शौर  पुलिस  के  २००  से  अधिक  सिपाहियों  की  उपस्थिति  में  विस्फोट  gat  कौर

 वास्तविक अ्रपराधी  पकड़े  नहीं  गये  ।

 गो०  व०
 पन्त

 :
 पुलिस  को  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  या  नहीं  यह  तो  में  निश्चित  रूप  से

 कह  सकता  किन्तु  मुझे  ज्ञात  हूं  कि  किसी  दुर्घटना  को  रोकने  के  लिये  मौके  पर  काफी  पुलिस

 तैनात  थी  |  प्रत  के  दूसरे  भाग  के  बारे  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  ह  ।

 att  राधा  रमण  :  बम  विस्फोट  कीं  लगातार  घटनाओं  को  प्रौढ़  माननीय

 मत्री  ने  जो  कहा  उसे  देखते  हुए  क्या  यह  संभव  नहीं  होगा  कि  उस  क्षेत्र  के  परौ  क्षेत्र  में  रहने  वाले

 लोगों  की  रक्षा  के  लिये  जो  कार्यवाही  की  गई  ह  उसके  बारे  में  माननीय  मंत्री  हमें  एक  ates  विस्तृत
 ?

 पंडित  गो०  व०  पन्त :  यह  कहा  नहीं  जा  सकता  कि  कोई  विशेष  क्षेत्र  ही  खतरे  में  है  या  यदि

 फिर  ऐसी  दुर्घटनाएं  हुईं  तो  इसी  क्षेत्र  में  होंगी
 ।

 किन्तु  इस  क्षेत्र  की  रक्षा  करने  के  लिये  हरचन्द  कोशिश

 की  जायेगी  ।  मुझे  ज्ञात
 gar  है  कि  उस  क्षेत्र  के  कुछ  निवासियों  का  सहयोग  पहले  प्राप्त

 किया जा

 चुका  है  ate  जो
 भी

 कार्यवाही  हो  सकती  वह  अवश्य  की  जायेगी
 ।

 क्या  में  मंत्री  महोदय  से  मालूम  कर  सकता  हूं  कि  पिछली मुल्ला  श्रब्दुल्लाभाई  :

 रात  दिल्‍ली  की  एक  qieHere  लोकापर्ण  बस्ती  ).  में  जो  यह  तीसरी  बार  बम  फटा  है  उससे

 वहां  के  रहने  वालों
 में

 बहुत  परेशानी
 कौर  घबराहट

 फेल
 गई

 है  प्रौढ़  चूंकि  प्रभी  तक  जिम्मेदार

 एथारिटीज  अधिकारियों  ने
 इस

 बारे  में  जरूरी  कदम  नहीं  उठाये
 उसी  वहां

 क

 रहने

 वालों

 के  दिल  में  कौर  भी  घबराहट  फैली  हुई
 कौर  उनको  ग्रा यन् दा  भी  इसी  तरह

 ar  ot  सकता  ऐसा  सन्देशा  होकर में  जानना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट

 कार्यवाही  करने  वाली  है  ताकि  वहां  के  रहने  वालों  को  इस  बात  का  इतमीनान
 )

 हो

 जाय

 कि
 ora  इस  तरह  के  बम  वहां  पर  फटने  वाले  नहीं

 हैं  !

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 पंडित  Mo  ब् ०  पन्त  :  क्या  सवाल  करीब  करीब  वही  है  जो  कि  श्री  राधारमण  ने  प्रभी  पूछा

 था  प्रौढ़  जेसा  कि  मैंने  भ्रम  किया  वहां  पुलिस  के  जरिये  जितना  एहतियात  बर्ता  जा  सकता  ह  उतना

 aaa  at  कोशिका  की  जायेगी  ।  वहां  के  लोगों  का  सहयोग  भी  जितना  मिल  सकता  हैं  उसे  भी  हासिल

 करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  कोई  प्यार  बात  किसी  की  समझ  में  are  तो  वह  बतलाये

 और  उसका  भी  फायदा  उठाया  जायेगा  ।

 भ्रध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  की  इस  सूचना  के  च्च्  कल  एक  विस्फोट  ्र  था
 |

 श्री  कृष्णाचाय  जोशी  तथा  इस  सभा  के  अन्य  तीन  माननीय  ने  जामा  मस्जिद के  पास

 विस्फोट के  बारे  में  २६  अगस्त  को  एक  प्रस्तुत  किया  है  |  यह  प्रइन  ११  सितम्बर के  लिये  स्वीकार

 किया  गया  नियम  २१६  के  श्रन्तगंत श्री  राधारमण  श्री
 वै०  Fo

 राम स्वामी  ने  जो  सुचना

 दी  हैं  उसमें  शिलांग  में  हुए  किसी  विस्फोट  का  भी  उल्लेख  ह  ।  माननीय  मंत्री  के  पास  जो  कुछ

 कारी  थी  उसे  उन्होंने  सदन  को  दे  दी  है  कौर  उन्होंने  यह  भी  बताया
 कि

 कया  कार्यवाही  की  गई

 मंत्रालय  कौर  पुलिस  दोनों  ड  हैं  कौर  चल  को  ढूंढने  का  प्रयत्न  कर  रहे  ११  तारीख को

 एक  प्रदान
 का

 उत्तर  दिया  जाना  है
 ।

 इसलिये  नियम  २१६  के  अ्रन्तगंत  प्राप्त  इस  सुचना  को  में  उस

 तारीख  तक  निलम्बित  रखेगा  ।  जो  भी  जानकारी  प्राप्त  होगी  वह  उस  दिन  सदन  में  प्रस्तुत की

 चूंकि  प्रदान  को  स्वीकार  किया  गया  ह  कौर  उस  दिन  के  लिये  निर्धारित  किया  गया  है  इसलिये

 माननीय  सदस्यों  को  प्रशन  पूछने  का  अवसर  भी  प्राप्त  होगा  ।  इन  सब  बातों  को  उपलब्ध

 कारी  देने  वाला  जो  वक्तव्य  दिया  गया  है  उसे  देखते  हुए  मेरा  ख्याल  हैं  कि  इस  कार्य  स्थगन  प्रस्ताव  को

 अनुमति  देने
 की  श्रावव्यकता नहीं  है  |

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 भारतीय  सीमान्त  प्रशासन  सेवा  नियम

 विदेशी
 कार्य  मंत्री  के

 सभा-सचिव
 (att  सादत  wet

 :
 श्री  जवाहरलाल

 नेहरू की  कौर  से
 म  अधिसूचना  संख्या  एस  ०  भरकर  को  १८७१,  ११  १९  ४६

 में
 प्रकाशित  भारतीय

 सीमान्त  प्रशासन
 सेवा

 EUR HT
 की  एक  प्रति

 सभा-पटल
 पर  रखता हूं

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस--३६४/५६]

 बाढ़  स्थिति  सम्बन्धी वक्तव्य

 कौर  विद्युत  उपमंत्री
 श्री  गुलजारी  लाल  नंदा  की  कौर  से

 में  देश  में  बाढ़  स्थिति  सम्बन्धी  वक्तव्य  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई ‘
 देखिये  संख्या  एस---३६५/५६]

 राज्य सभा  से  सन्देश

 .
 1.0  मुझे

 राज्य-सभा
 के

 सचिव
 से

 प्राप्त  निम्न
 दो

 संदेशों
 की  सूचना  देनी

 १)  राज्य-सभा
 ३०  १९५६ की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा  १३  |  कन  छ

 vd,
 १९४५६ को  पारित किये  गये  राष्ट्रीय  राजपथ  PEXS  से  बिना  किसी  संशोधन से  सहमत

 गई  ।'

 (२)  कि  राज्य-सभा नें  गुरुवार ३०  १९५६ को च्  हुई  प्रगति  बैठक
 में  लोक-सभा

 की  इस
 सिफारिश

 कि
 राज्य-सभा

 मोटर  १९५६  में और  ह  संशोधन  करने

 वालें  विधेयक  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  सहमति  प्रगट
 संलग्न  प्रस्ताव  पारित  किया  ।  राज्य-सभा ने  जिन  सदस्यों को  मनोनीत

 में  दिये  हुए  हैं  ।'
 े

 मूल  wit  में



 १७०८  सभा का  काय  १  PEUG

 प्रस्ताव

 यह  सभा  लोक-सभा  की  इस  सिफारिश से  कि  राज्य-सभा  मोटर  गाड़ी

 १९५६ में  और
 संशोधन

 करने  वाले
 विधेयक  सम्बन्धी  सदनों

 की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 सहमत है  कौर  यह  संकल्प  करती है  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  में  कार्य करने  के  लिये  राज्य-सभा

 के  निम्नलिखित  सदस्यों  को  मनोनीत किया  जायें  _ eta

 (१)  श्री
 टी०  ज०  एम०  विल्सन

 (२)  श्री के०  एस०  हेगड़े

 (३)  श्री  एच०  पी०  सकसेना

 (४)  श्री  पी०  डी०  हिम्मत  सिहका

 (५)  सरदार  रघबीर  सिंह  पंजहजारी

 (६)  श्री  देवकीनन्दन  नारायण

 (७)  श्री  अमरनाथ  शर ग्र वाल

 (८)  डा०  पूर्णचन्द्र  मित्र
 ७

 (&)  डा०  कार  पी०  दुबे

 (१०)  श्री  के०  पी०  माधवन  नायर

 (११)  श्री  श्रार०  पी०  सिन्हा

 (१२)  श्री  एस०  एन०  मजूमदार

 (१२)  डा०
 राधाकुमुद  मुकर्जी

 (१४)  श्री  टी०  भास्कर  राव

 (१५)  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री

 सभा

 संसद  कार्य  मंत्री  सत्यनारायण  fag)
 :

 आपकी  भ्रनुमति  से  में  यह  घोषणा

 करता  हूं  कि
 ३  १९५६  को  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह में  सरकारी  कार्य  का  क्रम  इस  प्रकार

 विचार  तथा  पारित  करने  के  लिये  विधेयक

 (१)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक  १९४६ ।

 (२)  संविधान  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में  ।

 (3)
 अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  आदेश  विधेयक ।

 मूल  ग्रेजी



 १  FEXE  सभा का  काय  १७०९

 (४)  जन  प्रतिनिधान  संशोधन  )  विधेयक
 ।

 aq  काय

 (५)  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना पर  कौर  आगे  विचार जो  कि  ८  सितम्बर  को  शुरू  होगा
 ।

 (६)
 यदि  समय  ger  जन

 प्रतिनिधान  नामावलियों को  तैयार  करना  )
 मों  में  रूपभेद  करने  वाले  प्रस्तावों पर  विचार  ।

 ara  मंत्रणा  समिति

 इकतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 मंत्री  सत्यनारायण  fag)  में  प्रस्ताव करता  हू

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  इकतालीसवाँ  प्रतिवेदन  जो  कि  सभा  में  ३१

 १९५६  को  प्रस्तुत किया  गया  सहमत ह  ।

 श्रव्य  महोदय  :  प्रशन यह ह यह  है

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  इकतालीसबवें  प्रतिवेदन  जो  कि  सभा  में  ३१

 QeUg HT TIT को  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  ह  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FUT
 ।

 सभा  का  काय

 गृह-कार्य  TAT  भारों  उद्योग  मंत्री  गो०  रहे
 :  कल  मेंने  यह  झ्राद्या

 प्रगट की  थी  कि  पिछड़े  वर्ग  आयोग  का  प्रतिवेदन  ATT  पटल  पर  रख  पकड़ा  ।  में  यह  देखता ड  कि

 aah  सचिवालय के  साथ  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  प्रतिवेदन ३  तारीख को  रखा  atc  परिचालित

 किया  जायेगा  ।  इसलिये  यदि  are  ्  दें  तो  में  इसे  ३  तारीख  को  रखूंगा  ।

 श्रिया  महोदय :  ठीक  है  |

 श्री  जांगड़े  कोई  कार्यवाही

 arr  करने  से  Tet,
 में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  पसर-काय  मंत्री  की  घोषणा  के  अनुसार  हम

 जाति प्रन  ख़ादिम जाति  ares  )  विधेयक  पर  ६  ७  तारीख

 को  चर्चा  करेंगे  ग्रोवर  इसके  पहले  पिछड़े वर्ग  झ्रायुक्त  के  प्रतिवेदन पर  चर्चा  की  जानी  चाहिये

 महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  हैं  कि  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखा  जायेगा  ।

 श्री  जांगड़े  किन्तु उस  पर  चर्चा  करने के  लिये  इस  सत्र  में  हमारे  पास  समय  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  जहां  तक  उसका  सम्बन्ध  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  माननीय
 सदस्य  उस  पर  भी  चर्चा कर  सकते  हैं  ।

 श्री  बे लाय धन  व  मावेलिक्करा  रक्षित--्रनुसुचित  जातियां )  :  प्रतिवेदन  को

 पढ़ने के  लिये  हमें  समय  दिया  जाये  ।

 सदस्य

 ए  न  महोदय :  पिछड़े  वर्ग  ्  के  प्रतिवेदन पर  कुछ  चर्चा  करने के  लिये  माननीय

 सभा  में  विधेयक  विशिष्ट  मामलों  से  सम्बन्ध  रखता
 ras

 प्रतिवेदन  के  सभी  fra  नहीं  ar  ।  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  बाद  उस  पर  चर्चा  के  लिये  सामान्य

 तथा  कुछ  समय
 दिया  जाता  हैं  क्या  कुछ  समय  देना  संभव  है

 ?

 मूल
 aust  में



 १७१०  सभा  का  काय  १  PEUS

 मंत्री  सत्यनारायण :  जब  तक  कि  हम
 इस  महीने  की

 १३२  तारीख

 के  बाद  बठने  का  निश्चय  न  करें  तब  तक  यह  संभव नहीं  है

 Teer  सहोदय  :  ठीक  हम  उस  पर  विचार  करेंगे
 ।

 श्री  हो०  ना०  मुकर्जी :
 :

 मेरा  सुझाव  यह  है
 कि  प्रतिवेदन  केवल

 सभा  पटल  पर  न  रखा  जाये  किन्तु  सदस्यों  में  परिचालित  जाय े।

 महोदय :  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  सभी  सदस्यों  क़ो  परिचालित  जायेंगी  उन्हें

 या
 तो  सदस्यों

 के  निवास  स्थान  पर  भेजा  जायेगा या  उन्हें  सूचना  कार्यालय
 में

 रखा  जायेगा  ताकि
 जी  माननोय  सदस्य एक  प्रति  लना  चाहते हैं  वे  उस  कार्यालय  से  ले  लेंग े।

 जन  प्रतिनिधान  संशोधन )
 विधेयक

 तथा  अ्रल्पसंख्यक  काय  मंत्री
 विशवास  )  :  में

 प्रस्ताव
 करता  हं  कि  जन

 १९५० में  कौर  जागें  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  १2  दी
 जाये

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं

 कि  जन  प्रतिनिधान  १९४० में  कौर  ५  संशोधन  मारने  वाले  विधेयक को

 पर:स्थापित  करने  की  श्रीमती दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  विश्वास  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित करता  हुं  ।

 सभा का  काय

 श्री  बंसल
 :  झज्जर-रेवाड़ी )  :  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  कौर  नमक  )

 विधेयक पर  चर्चा  के  लियें  दो  घंटे
 का  समय  आवंटित  किया  गया

 विधेयक को  पढ़ने के  बाद

 कुछ  माननीय  सदस्य यह  करते हें  कराधान  नीति
 से  झ्र संगत  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  है

 कौर  देश  की  मुद्रा  स्फीति  की  स्थिति के  बारे  में  एक  विशिष्ट  तरीके  से  कार्यवाही  की  गई  हैं  ।

 मेरा  अनुरोध  है
 fs 2 az  का  समय  mata  है  कौर कुछ  ates  समय  दिया  जाये  ।  वास्तव  में

 में  तो  यहां  तक  कहता  कि  यदि  योजना  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  का  समय  कुछ कम  भी

 कर  दिया  तो  कोई  हानि  नहीं  ।  इसके  लिये  अधिक  समय  मिलना

 tag  माननीय नहीं  |

 |  अध्यक्ष  महोदय  :  are  कितना  aire समय  चाहते  हें  ?

 श्री  बंसल  :  कम  से  कम  दो  घंटे  दिये  जायें
 ।

 म्रंग्रेंजी में में

 भारत  सरकार  के  असाधारण  सूचनापत्र भाग  २,  उपविभाग  २  में  प्रकाशित  ।  तिथि

 2-E-NS  पृष्ठ  Cole’



 १  PENS  ्रावणकोर-कोचीन  के  बारे  में  292k

 राष्ट्रपति  की  उदघोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 अध्यक्ष  महोदय  हम  विचार  जब  पहले  यह  विधेयक  इस  सभा  में

 पु

 किया
 गया  था  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  किया  था  कि  इस  विधेयक  के  लिये  दो  घंटे

 आवंटित किये  जायें  ।  wa  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हें  कि  उसका  सम्बन्ध  नीति  से  हे
 ।

 किन्तु

 मेरा ख्याल है  उस
 विषय

 पर
 बोलने वाले  सदस्य  अधिक नहीं होंगे बहुत नहीं  होंगे  बहुत  थोड़े  सदस्य  उसका  उल्लेख

 करेंगे  ।  चार  घंटे  का  समय  बहुत  दीर्घ  इतना  समय  हम  दे  नहीं  सकते  |  दोनों  के  बीच  का

 मध्यम  मार्ग  हम  सकते  थ ल  तीन  घंटे  का  समय  दे  सकते  पहले  दो  घंटे  दिये  जायंगे  किन्तु

 यदि  भ्रध्यक्ष  ने  उचित  तो  समय  एक  घंटा  कौर  बढ़ा  दिया  जायेगा ।

 त्रावणकोर  र-कोचीन
 कं  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 श्रिया  महोदय  :  लोक-सभा ३१  १९५६ की  श्री  गो०
 त्र०

 पन्त  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  संकल्प  पर  भ्र ग्रे तर  विचार  करेंगी  ।

 श्री  कौट्टुकप्पत्ली  :  श्री  पुन्नू  ने  कल  भाषण  में  कहा  था  कि

 प्रमख  के  सलाहकार  श्री  राव  ने  जब  राज्य  में  औद्योगिक  शांति  के  लिये  ate

 की  थी  तो  उन्होंने  नियोजकों  का  पक्ष  लिया  था  ।  उन्होंने  यहं  कहा  था  कि  यदि  निंयोजर्क

 श्रमिकों  को  उनके  अधिकार  नहीं  देते  हें  तो  सरकार  उनका  विरोध  करती  है  तो  फिर  सरकार  को  यह

 प्रत्याशा  क्यों  न  हो  कि  श्रमिकों  के  नेता  भी  शांति  बनाये  रखने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  ऐसा  कह  कर  वह

 नियोजकों का  पक्ष  नहीं  ले  रहे  थे  ।  यह  तो  सभी  जानते  हैं  कि  श्रमिकों  में  फेली  श्रीमती का
 त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  उद्योगों  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  उन्होंने यह  ठीक  ही  कहा  हे  ।

 श्री  नीं०  श्रीकान्त  नायर  व  मावेलिक्करा  क्या  माननीय सदस्य  को  यह

 विदित  &  कि  Pe ¥g  से  PaXY  तक  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  हड़तालों  कौर  ताला बन्दियों  की

 संख्या  कार्य  दिवसों  की  हानि  देश  के  सभी  भागों  की  तुलना  में  कम  रही  थी
 ?

 श्री  कौट्टुकप्पल्ली :  मेरे  पास  ग्रांकड़े  तो  नहीं  हें  परन्तु  भारत  योरुप  में  सभी  यह

 जानते  हैं  कि  श्रमिकों  में  सब  से  अधिक  merit  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  ही
 फली

 हुई  देश

 की  शौर  श्रमिकों  की  भलाई  इसी  बात  में  हे  कि  वहां  औद्योगिक  शांति  हो  ताकि  वहां  लोग  उद्योग
 कर  सकें  |  यदि  श्रमिकों  कौर  नियोजकों  में  कोई  विवाद  होता  है  तो  उसका  फैसला  मध्यस्थ

 निर्णय  शर  परस्पर  बातचीत  से  किया  जाना  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  वाम पक्षीय दलों

 के  नेता इस  बात  की  लिखित  घोषणा  करें  कि  ara  पांच  वर्ष  में  सभी  विवाद  मध्यस्थ  निर्णय  शौर

 परस्पर  बातचीत  से  ते  किये  जायेंगे  तो  भारत  के  कई  विदेशी  उद्योगपति  भी  वहां  जाकर  उद्योगों

 को  स्थापित  करेंगे

 |

 शर  पीरमेड़ी  के  पठार  पर  दुग्धशालायें  स्थापित  की  सकती  इन
 स्थानों

 cenit  ea  क  प  र  Ge  STEHT
 है  उसे  बन्द  किया  जा  सकता  है  ।  इस  पठारी  के  क्षेत्र  में  दो  बस्तियां  बसाई  गई  थीं  ।  जब  सरकार उन

 स्थानों  पर  एक  अ्रस्पताल  के  क्वाटर  बनाना  चाहती  है  उन  बस्तियों

 को  हटा  देना  चाहती  है  ।  सरकार  के  पास  हजारों  एकड़  भूमि  है  यह  निर्माण  कार्य  अन्य  स्थानों

 पर  किया  जा  सकता  हैं  ।
 उन  बस्तियों  के  लोगों  को  वहां

 से
 हटाने  की  क्या  आवश्यकता  है

 ?  उनकी

 सुख-द्भांति  को  क्यों  नष्ट  जा  रहा  है
 ?

 रेल  मार्गों  की  दृष्टि  से  केरल  राज्य  सबसे  पीछे  है
 ।

 कई  वर्ष  से  यह  राज्य  रेल  मार्गों  को  बढ़ाये

 जाने  की  मांग  कर  रहा  कोचीन  कौर  मदुराई  के  बीच  एक  बड़ी  लाइन  बनाये  जाने  से  तामिलनाडु

 के  लोग  कोचीन  जा  सकते  हैं
 ।

 इससे  तामिलनाड  कौर  केरल  दोनों  के  व्यापार  में  तरक्की  होगी  ।

 परन्तु  इतना  कहने  पर  भी  केवल  एरणाकुलम  कौर  क्वि लोन
 के

 बीच
 १२०  मील  लम्बा  रेल  माग

 बनाया गया  है  में  रेलवे  मंत्रालय  से  भ्  करता  हूं  कि  वह  क्वि लोन  कौर

 तिस्वल्ला--पुनालूर लाइनों  का  भी  निर्माण  किया  जाये  ।  का

 मूल  wast  में



 १७१२५  त्रावणकोर-कोचीन  के  बारे  में  १  PEYS

 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 रबड़  की  पैदावार  काज़ू  काਂ  उत्पादन  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  भी  कहा  गया
 ।

 इस  संबंध में

 कार्यवाही  की  जा  रही  यह  बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  हैं  क्योंकि  क्वि लोन  कौर  त्रिचूर  शादी  स्थानों  पर

 काजू  के  कारखानों  को  पर्याप्त  माल  ही  नहीं  मिलता  है  कौर  हमें  पूर्वी  अफ़रीका  से  काजू  का  श्रायात
 करना  पड़ता  है  |

 सरकार  को  चाहिये  कि  वह  इलायची  की  कामत  बढ़ाने  की  भी  ध्यान  दे  ।  काश्तकारों को

 श्रमिक  सहायता  कौर  वैज्ञानिक  जानकारी  देकर  उनको  प्रोत्साहित  किया  जा  सकता  हैं  |

 तवक्को-कोचीन  राज्य  की  जनता  में  दलित  वर्गों  के  प्रश्न  के  कारण  भी  बड़ी  जलन  पेदा  हो

 गई  है
 ।

 यदि  कोई  ईसाई  या  मुसलमान  बन  जाता  है  तो  उसे  अनुसूचित  जातियों  को  प्राप्त

 सभी  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  जाता  कौर  यदि  कोई  पुलाया  पुनः  हिन्दू  बन  जाता  है  तो  उसे

 वह  सभी  लाभ  प्राप्त  हो  जाते  हैं  ।  भारत  सरकार  गृह-कार्य  मंत्रालय  कौर

 की  सरकार  को  यह  भेदभाव  दूर  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये
 ।

 हिन्दू  पुलिया  कौर  मुसलमान

 अथवा  ईसाई  पुलाया  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिये
 ।

 यह  लोग  अधिकतर  बहुत  निर्धन

 होते  बिना  किसी  भेदभाव  के  उनकी  सहायता  की  जानी  चाहिये  ax  उन्हें  सुविधायें दी  जानी

 चाहिये  ।

 एक  में  यह  जानकारी  दी  गई  है  कि  वहां  किस  प्रकार  के  छोटे  पैमाने  के  स्थापित

 किये  जा  सकते  उस  पुस्तिका  का  अधिक  प्रचार  किया  जाना  चाहिये-श्योर  उस  जानकारी
 के

 ठीक  सिद्ध  होने  पर  सरकार  लोगों  से  उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिये  कह  सकती  है  ।

 कल  श्री न्र०  Ho  थामस  ने  विभिन्न  जिला  मुख्यालयों  में  प्रविधिक  ate  प्रौद्योगिक  संस्थान

 खोले  जाने  के  बारे  में  कहा
 ।

 में  उनसे  सहमत  हूं
 ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  में  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  से  निवेदन  करता  हुं
 कि

 वह

 केरल  राज्य  का  पूरा  ध्यान  रखें  ।  यदि  समय  पर  इसके  लिये  कोई  ठोस  कार्यवाही
 न

 की  गई  तो  हमारे

 गणराज्य  की  सुदृढ़ता  खतरे  में  पड़  सकती  है  |

 श्री  ही०  Ato  मुकर्जी  )  इस  मामले  में  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य
 के  सदस्यों  को  भ्रमित  जानकारी

 जानकारी  होगी  परन्तु  में  तो  केवल  इसलिये  बोल  रहा  हूं  क्योंकि समूचे  देश  की

 भीर  इस  THT T Wat  की  झर  लगी  हुई  हैं  और  फिर  इसकी  पृष्ठभूमि  भी  कुछ  ऐसी  है  जिसे  अयन  करने

 पर

 भी  में  नहीं  भूल  सकता  हूं  ।  लोगों  का  यह  विचार  है  कि  केरल  राज्य  की  जनता  को  स्वतंत्रता के

 विशेषाधिकारों से  वंचित  किया  गया  st  इसका  कारण  यह  है  कि  सत्तारूढ़  दल  नहीं  चाहता  कि

 केरल  में  कोई  अन्य  दल  सर  ऊंचा  उठा  सकें  ।  जनता  चाहती  है  कि  सामान्य  निर्वाचनों में

 विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  दलों  को  शासन  करने  का  अवसर  प्राप्त  होना  चाहिये  |

 कल  गृह-कार्य  मंत्री  ने  सलाहकार  के  कार्य  की  सराहना  की  थी  ।  मुझे  त्रावणकोर-कोचीन के

 बारे  में  अधिक  जानकारी  तो  नहीं
 है

 परन्तु  कांग्रेस  दल
 के

 सदस्यों  के  भाषणोंसे  ही  पता  चलता  है  कि

 सलाहकार  ने  बहुत  सी  शिकायतों  की  कौर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  सम्भव  है  कि  सलाहकार का  कार्य

 किसी  हद  तक  प्रशंसनीय  हो  परन्तु  यह  देखते  हुए  कि  लोगों  की  स्वायत्त  शासन  की  भावना  को  दबा
 कर  जो  कायें  किया  गया  है  उसकी  में  प्रशंसा  नहीं  कर  सकता  |

 वह  शासन  चाहे  अच्छा  ही  हो  परन्तु

 वह  स्वशासन  का  मुकाबला  तो  नहीं  कर  सकता  ।  इसी  कारण  इस  बारे  में  शिकायत  की  गई  है  कौर

 सलाहकार  ने  भ्र पने  प्रथम  वक्तव्य  में  त्रावणकोर-कोचीन  की  जनता  से  राजनीति  से  कुछ  समय

 लिये  झुकाना  ग्रहण  करने  के  लिये  कहा  था  परन्तु  यह  अवकाश  जनता
 को  रचा  नहीं

 ।
 क

 अंग्रेजी  में



 १  PENG  श्रावणकोर-कोचीन  के  बारे  में  १७१३

 उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 झ्राल्लप्पी  नगर  सलाहकार  के  प्रशासन  की  बीच  कम  वाले  वर्ग  को  सम्पत्ति

 के  संबंध  में  राहत  देने  के  बारे  में  जो  विवाद  था  में  उसका  उल्लेख  करूंगा  |  श्राल्लप्पी  नगर  परि

 बद त्रावणकोर-कोचीन जिला  नगरपालिका  शभ्रधिनियम  की  धारा  ८२(५)  के  श्रन्तगंत उस  सम्पत्ति

 को
 कर

 से  मुक्त  कर  सकती  है  जिसका  विधिक  किराया
 १८

 रुपये  अथवा  इससे  कम  धारा

 १२४  के  ज  किसी  भी  व्यक्ति  waar  वर्ग  को  कर  से  मुक्त  कर  सकती  हैं  परन्तु  इसके  लिये

 सरकार  की  मंजूरी  ली  जानी  चाहिये
 ।

 श्राल्लप्पी  नगर  परिषद्‌  यह  चाहती  थी  कि  कम  श्राय  वाले
 अ्रधिक  से  अधिक  व्यक्तियों  को

 कर  से  मुक्त  किया  जायें  परन्तु  धारा  ८२(५)  का  पालन  करने  से  २४,०००
 में

 से  केवल
 ४,०००

 व्यक्तियों  को  कर  से  मुक्त  किया  जा  सकता  उसने  तत्कालीन सरकार  प्रजा-सोशलिस्ट

 पार्टी  प्रशासन  धारा  १२४  के  भ्रन्तर्गत  स्वीकृति  ले  ली  ।  शर इसप्रकार इस  प्रकार  १८,०००  व्यक्ति कर  से

 मुक्त  कर  दिये  गये
 ।

 ऐसा  करने  से  राजस्व  में  भी  कोई  कमी  नहीं  हुई  क्योंकि  पहले  परिषद्‌  गृह  कर
 के  रूप  में  १,३०,  ०००

 रुपये  वसूल  करती  थी  कौर  2,58,coo RIT ATA HUM gE | रुपये  वसूल  करती  है  ।  इसके  तीन

 वर्ष  PEUR  में  प्रशासन  ने  इस  पर  आपित्त  की  कौर  कहा  कि  उक्त  वर्ग  को  कर  से  मुक्त  करना

 उचित  नहीं  था  ।  अब  इन  २४,०००  व्यक्तियों  को  फिर  से  कर  देना  होगा  ।  परिषद्‌  ने  इस

 संबंध  में  सलाहकार  से  बातचीत  परन्तु  सलाहकार  कौर  प्रशासन  ने  कोई  सहानुभूति  प्रकट  नहीं

 की  ह्
 अपनी

 नीति  ate  कम  राय  वाले  वर्ग  के  हित  में  श्राल्लप्पी  परिषद्‌  इस  मामले  को  न्यायालय
 तक ले  |  सलाहकार  ने  aa  वाले  वग  के  हितों  ai  नगर  परिषद्‌  के  भ्र धि कारों  की

 उपेक्षा  करते  हुए  यह  कार्यवाही  की  है  ।  नगरपालिका  के  श्रधघिकार  छिन  जाने  से  सारे  त्रावणकोर-कोचीन

 में  चिन्ता  प्रकट  की  जा रही  है  ।  यह  कर  नगरपालिका  द्वारा  लगाया  गया  था  शहरों  भ्रावश्यक  स्वीकृति

 सरकार  से  प्राप्त  कर  ली  गई  थी  ।  प्रशासन  इसका  पुनरीक्षण  कर  सकता  था  परन्तु  नगरपालिका  को

 उस  के  वध  अधिकारों  से  वंचित  करने  से  जनता  का  हो  जाना  स्वाभाविक  ही  था  ।

 जो  कुछ  त्रावणकोर-कोचीन  में  ठ्ञ्रा  ह  उसको  देखते  हुए  हमें  डर  हे  कि  सामान्य  निर्वाचनों  में

 सत्तारूढ़  दल  की  नीति  हर  एक  स्थान  पर  प्रगति  सत्ता  बनाये  रखने  की  होगी  कौर  जहां  जनता  के

 मताधिकार  के  ढंग  से  उसे  हानि  पहुंचेगी  प्रवाह  वहू  सत्ता  को  साधारण  रूप  से  बनाये
 न  रख

 सकेगा  वहां  वही  हालत  होगी  जो  त्रावणकोर-कोचीन  की  हुई  है  ।  में  अनुभव  करता  हूँ  कि

 इस  उद्घोषणा  से  हमें  अत्यन्त  दुःख  है  प्रौढ़  हम  गृह-कार्य  मंत्री  के  संकल्प  का
 c  नहीं  कर

 सकते  हें  ।

 श्री  serra  न्नावनकोर-कोचीन कांग्रेस  में  मंत्रिमंडल  द्वारा  त्यागपत्र  देने

 क  परमाणु  राज प्रमुख  भारत  सरकार  ने  प्राय  दलों  को  मंत्रिमंडल  बनाने  के  कई  भ्र वसर

 यदि  इतना  समय  बौत  जाने  पर
 भी

 वे  दल  सहयोग  प्राप्त  नहीं  कर  सक  कौर  इकट्ठे  नहीं  हो  सके  तो
 इसमें  सरकार  अथवा  राजप्रमुख का  कोई  दोष  नहीं  है  ।  मालाबार  त्रावणकोर-कोचीन  की

 जनता  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  सामान्य  निर्वाचनों  के  पश्चात  कोई  ae  लोकतन्त्रात्मक

 दल  सत्तारूढ़ हो  इस  बात  को  सभी  मानते  हैं  ।  प्रजा-सोशलिस्ट  पार्टी  एक  वर्ष  तक  सत्तारूढ़  रही  ।

 साम्यवादी  दल  की  हालत  भी  कुछ  अच्छी  नहीं
 है  ।  तभी  तो  वह  कांग्रेस  के  ग्र ति रिक्त  भ्रमण  सभी  दलों

 का  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहता  है  ।  श्री  जयप्रकाश  नारायण  जिन्होंने सर्वोदय  को  जीवन  दान

 दे  दिया  कहा  है  कि  साम्यवादी  दल

 से

 oot Re El De Dn Touts ATCT  करने  में  कोई  alt
 नहीं हैं  ।  परन्तु

 जनता

 को  सावधान रहना  चाहिये  कि  कोई  लोकतन्त्रात्मक दल  ही  सत्तारूढ़  हो  ।  में  पोकर  साहिब  कौर

 मालाबार
 की  मुस्लिम  लीग  से  अरपिल  करता  हुं  कि  वे

 संगठित  होकर एक  शक्तिशाली  लोकतन्त्रात्मक
 शासन  की  स्थापना करें  ।  मेरा  विचार  तो  यह  है  कि  श्री  wares  ara  कृपलानी  श्र

 अन्य  नेताओं  को  वाम पक्षीय  दलों  के  साथ  सहयोग  करने  के  प्रश्न  पर  बहुत  भ्रमणी  तरह  से  सोच  वि  चार

 कर  लेना  चाहिये
 ।

 लोकतंत्र
 की

 दुहाई  देने  वाले  दलों  के  लिये  आवश्यक  नहीं  हैं  कि  उन्होंने  सदा  ही
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 १७१४  त्रावणकोर कोचीन  के  बारे  में  १  ZENG

 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 सिद्धान्त  का  भ्रनूसरण  किया  हो  ।  लोकतंत्र  के  लिये  खतरा  पैदा  होने  का  नारा  लगाना  भी  ठीक

 नहीं  एक  वर्ष  में  ही  दो  उपचनाव  हो  सकते  हें
 ?

 इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  nea

 मंत्री  के  नवम्बर  में  एक  दूसरी  घोषणा कर  दी  जिसमें  मालाबार कासरगोड

 भी  सम्मिलित  किये  जायें  ।

 राष्ट्रपति  के  शासन  के  पांच  महीनों  में  सलाहकार  ने  अपना  कार्य  बहुत  प्रगति  तरह  से  निभाया

 उसके  भ्रमित  राज्य  के  प्रशासन  नें  प्रगति  ही  की  है  ।  सलाहकार या  भारत  सरकार  राज्य  में

 कोई
 नई

 नीति  चालू  नहीं  करना  चाहती  है
 ।  वे

 प्रशासन
 को

 दलगत  राजनीति  से  ऊपर  रखना  चाहतें
 ate  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुसार  राज्य  को  श्रघिकाधिक  कार्य  बनाना  चाहते  हैं  झर

 वे  रोजगारों  को  सहायता  देना  चाहते  सलाहकार  बहुत  बरच्छा  प्रशासक  सिद्ध  gaz  ।  उसका

 प्रगामी  सत्ताधारियों  को

 कार्य  तो  यही  था  कि  समूची  पुरानी  व्यवस्था  का  नवीकरण  करे  झर  उसकी  त्रुटियों  को  दूर

 दे  ।  यह  कार्य  उसने  प्रकार  से  किया  है  ।  मेंने  उसका  प्रतिवेदन

 देखा हैं
 ।  उसने

 प्रशासन  के  सूक्ष्मतम  ब्यौरों  की  जांच  की  है  |

 ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  में  विकेन्द्रीकरण  की  सिफारिश  की  ae  सचिवों
 जिलाधीशों  शादी  को  अधिक  शक्तियां  दिये  जाने  के  पक्ष में  उसने  साम्प्रदायिक न्याय

 जाने  की  भी  सिफारिश  की  है  उसनें  बताया  है  कि  सामुदायिक  साम्प्रदायिकता  ही  राज्य की

 कुशलता  ore  है  ।  वहां  पिछड़े
 ak

 दलित  वर्गों  की  दशा  बहुत  ही  बुरी  वहां  ईसाई

 समुदाय कुल  जन  संख्या  का  ३९२ प्रतिश्त ही  लेकिन  वह  भ्रमित  संगठित  dot  इस  सभा  में  उसे

 १०० प्रतिशत से  अधिक  प्रतिनिधित्व  frat  gate  उनसे  कोई  शिकायत नहीं  लेकिन  अन्य

 समुदाय  ग्रामीण  ate  शेक्षणिक रूप  से  ofr  पिछड़े  हुए  हें  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  उनके  साथ
 पक्षपात  किया  जाये  |  सरकारी  पदों  के  लिये  भर्ती  सभी  सामाजिक  स्तरों पर  की  जानी  चाहिये

 लेकिन  साम्प्रदायिक  समस्या को  का  एक  मात्र  तरीका  यही  है  कि  साम्प्रदायिक न्याय  किया

 जाये  ।  भारत  सरकार  को  इसकी  कौर  ग्रसित  ध्यान  देना  चाहिय े|

 स्वतन्त्रता  दिवस  के  भ्रपने  संदेश  में  औद्योगिक  संधि  की  जो  बात  सलाहकार  ने  कही  वह
 उसे  नहीं  कहनी  चाहिये  क्योंकि  उसका  कार्य  तो  केवल  प्रयास  को  व्यवस्थित  बनायें  रखना

 ही  है  ।  काज्‌-उद्योग के श्रमिकों के  श्रमिकों  के  प्रति  उसने  चिन्ता  प्रकट  की  यह  इससे  स्पष्ट  है  कि  उसने

 इसे एक  गैर-मौसिमी  उद्योग  घोषित कर  दिया  है  ।  श्रमिकों  को  कोई  कठिनाई  न  होने  देने  का

 प्रयास  किया  ही  जाना  चाहिये
 ।  भ्रौद्योगीकरण

 के
 द्वारा

 ही
 बेरोजगारों

 को  सहायता  दी  जा
 सकती

 है  ।  त्रावणकोर-कोचीन सरकार  ने  एक  शिक्षित  बेरोजगार
 जांच  समिति  नियुक्त  की  है  ौर  उसने

 अपना  प्रतिवेदन  भी  प्रस्तुत  कर  दिया  है  बेरोजगारी की  स्थिति  का
 एक  सर्वेक्षण

 भी  किया
 जा

 चुका है  ।  जब कम  से  कम  समय  में  उन्हें  प्रो  सलाहकार को

 स्थापित किये  जा  सकें  ।

 भारत  सरकार  से  विधियों  की  मांग  करनी  जिससे  कि  भ्रमित  से  अधिक  उद्योग

 भारत  सरकार  को  रूप से  ब्रावनकोर-कोचीन राज्य  में  मद्रणालय  स्थापित  करने

 चाहिये  ।

 तथा  भारी  उद्योग  मंत्री
 (  पंडित गो०  है  पन्त )  कल  इस  विषय  पर

 चर्चा  हुई  थी  ।  में  उस  समय  उपस्थित  नहीं  पर  मेरे  पास  उसके  कुछ  नोटस  वह  चर्चा

 ब्यौरे के  विषयों  के
 सम्बन्ध

 में  थी  ।  जहां  तक  ब्यौरेवार  चीजों
 का  सम्बन्ध में  यह  दावा

 नहीं  करता  कि  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  की  पहले  की  सभी  बुराइयों  को  पिछले  पांच  महीनों
 के

 प्रशासक के  शासन  में  दूर  कर  दिया  गया  हैं
 ।  प्रशासक

 ने  बड़ी  ईमानदारी  से  कुछ  बुराइयों  को

 दूर  करने  राज्य  के  विकास  को  अधिक  सुगम  तथा  शीघ्र
 बनाने  का  प्रयत्न  अवश्य  किया  है

 ———  अ

 मल  wast  में



 १  LEXUS  श्राविका-कोचीन  के  बारे  में  १७१५

 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 में  नहीं  समझता  कि  पांच  महीनों  में  उनसे  कोई  चमत्कार कर  दिखाने  की  ara  हो  सकती

 लेकिन  यदि  कुल  मिलाकर  देखा  जाये  तो  उसके  प्रतिवेदन  से
 यह

 परिणाम  निकालना ही  उचित  होगा

 कि  उसने  अपना are  ठीक  ढंग  से  निभाया  उस  राज्य  ही  के  कुछ॑  ने
 प्रशासक  की

 सराहना की  उसे  भ्र पने  कार्यों की  सराहना  सुन कर  अवश्य  हीं  प्रेरणा  मिलेगी
 |

 प्रो०  ही०  ना०  मुकर्जी की  शिकायत  तो  यही  जहां  तक  में  समझ  सका  हूं  कि  कम्युनिस्टों

 को  सत्ता  ग्रस्त  हाथ  में  लेने  से  दूर  रखने  के  लिये ही  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  राष्ट्रपति का  शासन

 स्थापित  किया  गया  ह  |
 उन्हें  श्रम  यह  है  कि  यदि  राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित

 न
 किया  जाता  तो

 कम्युनिस्टों  को  सत्ता  मिल  जाती  ।  वे  शायद  तथ्यों को  भूल  गये  हैं  ।  वहां  ११८  के  सदन  कुल

 २५  कम्युनिस्ट  थे  ।  राज प्रमुख  ने  कम्युनिस्ट  दल  के  नेता  को  भ्रामंत्रित  किया  थां  और  था  कि

 वें  राज्य  में  मंत्रिमंडल  बनाने  कौर  प्रशासन  चलाने के  दायित्व  को  सम्भालने  को  तैयार  थे  ये

 नहीं  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिये  जितना  भी  समय  अ्रावइ्यक  वह  उन्हें  दिया  गया

 था  कौर  उसने  बड़ी  स्पष्टता से  इसके  लिये  भ्रावव्यक  शक्ति  जुटा  पाने  में  भ्र समर्थता  प्रकट  की
 थी  ।  इसे  देखते  यह  शिकायत कैसे  की  जा  सकती  है  कि  कम्युनिस्ट  दल

 को
 निकालने  या

 सत्ता रूह

 होने  से  रोकने  के  लिये  ही  वहां  राष्ट्रपति  का  शासन  स्थापित  किया  गया  था  ।  वास्तविकता तो  इससे

 बिलकुल ही  उल्टी  है  ।  इसके  सबन्ध  में  कोई  सन्देह  नहीं  होना  चाहिय े।

 जहां तक  कि  महीनों की  अवधि  के  बढ़ाये  जाने  का  सम्बन्ध  इसके  भ्र ति रिक्त

 कोई  विकल्प  भी  नहीं  है  र  इससे  बचा  भी  नहीं  जा  सकता  छ
 महीने  २३  या  उसके

 अआसपास ही पूरे हो जायेंगे ही  पूरे  हो  जायेंगे  तौर १  नवम्बर  को  नया  केरल  राज्य  अस्तित्व  में  प्रा  जायेगा  ।  अभी

 झप  चुनाव  नहीं  करा  सकते  |  उस  राज्य  में  झाम  चुनावों  के  लिये  भी  आवश्यक  तैयारियां

 करनी है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  केवल  यही एक  मार्ग  रह  जाता  है  कि
 २३

 अप्रैल  को  स्थापित
 राष्ट्रपति क  शासन  की  महीनों की  प्रविधि  को  are  बढ़ा  दिया  जाये  ak  उसके  बाद  वहां

 प्रावस्यकतानुसार  अन्य  उपाय  भी  किये  जायें  ।  में  समझता  हं  कि  यदि  हम  एक  तक  संगत

 दृष्टिकोण  से  सारी  परिस्थिति  को  देखें  तो  इसके  सबन्ध  में  कोई  भी  मतभेद  नहीं  सकता

 है  ||

 कुछ  सदस्य  फिर  से  इस  तथ्य  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  बाद  मालाबार

 के  सदस्यों के  पास  कोई  विधान-मंडल  नहीं रह  जायेगा  a  wie  मद्रास  विधान-मंडल में  उन्हें  जो

 अ्रधिकार  प्राप्त  वह
 भी  उनको  प्राप्त  नहीं  रहेगा  ।  मुझे  खेद  लेकिन कोई  कौर  रास्ता  भी

 तो  नहीं  है
 ।  इस  सभा  द्वारा  घोषणा  स्वीकार की  जाने  के  समय  त्रावणकोर-कोचीन

 मंडल को  भंग  किया गया  था  ।  इसलिये  ,  इस  सभा  ने  उस  घोषणा में  विधान-मंडल के  भंग

 किये  जाने  से  सम्बन्धित  खण्ड  विशेष  को  स्वीकार  किया  कौर  उस  विधान-मंडल  के  सदस्यों  की

 कालावधि आप  ही  समाप्त  हो  जाती  किसी  भी  विधि  के  उन्हें  वह
 प्रतिष्ठा

 :
 प्रदान  नहीं  कर  सकते

 ।  यदि हम  चाहें  तो  भी  उसे  फिर से  चालू  नहीं  कर  सकते  ।  यदि

 विधान-मंडल  को
 निलम्बित किया  गया

 तब
 तो  ऐसे  किसी प्रस्ताव  पर  विचार करना  सम्भव

 हो  सकता था  ।  तब  संसद्‌  ने  विधान-मंडल  को  भंग  कर  दिया था  ।  ऐसी  स्थिति में  wk

 क्या  किया  जा  सकता  हे  ।  मालाबार
 के

 सदस्यों
 से  सहानुभूति  रखते

 हुए
 को

 देखते  मुझे  यह  स्पष्ट

 तौर  पर  कहना  पड़ता
 है  कि  इसके  अतिरिक्त  ate  कोई  विकल्प  ही  नहीं

 el  हमें  aren  करनी  चाहिये  कि  केरल  राज्य  में  नये  चुनाव  होने पर  वहां  एक  स्थायी  बहुमत

 एक  स्थायी  सरकार की  स्थापना  हो  जायेगी ।

 न्नावनकोर-कोचीन में  बहुत  ही  अधिक  समय  से  स्थायित्व  बना  रहा  इससे  उसके

 हितों  को  हानि  पहुंची  a  कौर  एक  तीतर
 दूर  तथा  स्थायी  प्रगति  नहीं हो  सकी  है  ।  हम

 सबको  केरल में  एक  ऐसी  परिस्थिति पैदा  करने  में  लगानी  चाहिये  जिसमें कि  वह

 एक  स्थायी सरकार  बन  सके  ।  केरल  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  से  कई  बड़ा  कौर  वांछनीय  यही



 QWs  ावणकोर-कोचीन  के  बारे  में  १  2EYXS

 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 गो०  व०

 हैं  कि  यह  खेदपूर्ण  ak  निराशाजनक  परिस्थिति  भ्रमित  न  बनी  रहे  राष्ट्रपति  के  शासन  का  फिर

 से  कोई  कराये
 प्रौर  सदन

 में  एक ही  दल  का  काफी  अधिक  बहुमत  जिससे कि
 जनता

 के  प्रतिनिधि  ही  राज्य-कार्यों का  प्रशासन  कर  सकें ।  में  इस  बात  को  बिलकुल  मानता  हूं  कि
 सरकार प्रगति  सरकार  का  कोई  स्थानापन्न नहीं  हालांकि  में  समझता  हू ंकि  कभी-कभी  अच्छी

 सरकार  जनता  को  रव-सरकार  के  लिये  तेयार  कर  देती  दीर  कमी  करी  सरकार  की  स्थापना
 कर  देना  राज्य  के  हितों  के  लिये  सिंधी  हानिकारक नहीं  होता  है

 विद्वेष  अधिकारियों  की  नियुक्तियों इरादी  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  गया  था
 ।

 कुछ  भ्रत्यावश्यक

 कार्यों  को  करने  के  लिये  कुछ  एक  अस्थायी  नियुक्तियां  की  गई  उदाहरणतः  एक  उद्योग

 निदेशक  wea  इसी पद  नाम के  किसी  पदाधिकारी  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।  एक  कृषि  निदेशक

 जोर  एक  राज्य  परिवहन  निदेशक  नियुक्त  किये  गये  हें
 ।

 बहुत  सा  बकाया  काम
 जो

 कि
 अस्थायित्व

 की  भ्र वस् था में  जमा  हो  गया  किया  जाना  था  इस  बकाया  काम को  करने  के  लिये  कौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  काम  ठीक  ढंग  से  a  काय  से  किया  जाये  |  प्रयास ने

 अनुभव  किया  कि  राज्य  की
 भलाई

 इसी  बात  में  है  कि  वास्तव  में  कुछ  योग्य
 व्यक्तियों

 को  इन
 कार्यों

 का
 भार  साधक  बनाया  और यह कार्य जनता के लाभ में कार्य  जनता  के  लाभ  में  ही  है  ।  यह  तो  किसी  ने  नहीं  कहा  कि

 यह  लोग  अपना  काम  नहीं  करते  रहे हैं श्रौर यदि वे यदि  वे  काम  करते  रहे  हें  तो  हमें  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  नहीं  है  ।

 यह  कहा  गया कि  उचित  मूल्यों  पर  झ्र नाज़  बेचने  के  लिये  जो  दुकानें  खोली  कई  थी  उनकी

 संख्या  १५४  अधिक  नहीं  थी  ।  मेरे  पास  जो  आंकड़े  हैं  उनके  अनुसार  १५५  थोक  की  दुकाने  थीं  att

 २११३  खुदरा  की
 थीं

 ।  इस  प्रकार  इस  राज्य  के
 कोने-कोने

 में  दुकानें  खोलकर बढ़े  हुए  मूल्यों  से

 गरीबों  को  होने  वाली  कठिनाई  को  दूर  करने  का  प्रयत्न किया  गया  है

 श्रम  सम्बन्धी  मामलों की  भी  निर्देश  किया गया  था  ।  मेरे  विचार से  प्रयास ने  एक

 महत्वपूर्ण  कार्य  यह  न्  किया  हूं  कि  उसने  काजू  उद्योग  को  गर-मौसमी  उद्योग  घोषित  कर
 दिया है  इसस ेश्रमिकों  को  बहुत  राहत  मिली  यह  एक  ऐसा  कार्य  है

 जो
 पहले  वर्षों में  नहीं

 किया  जा  सका  था  कौर  इससे  श्रमिकों  को  केवल  इसी  वर्ष  नहीं  बल्कि  आगामी  वर्षों  में  भी  बड़ा

 लाभ  |

 श्री  नी०
 श्रीकान्त  नायर

 :
 इस  घोषणा  से  श्रमिकों  को  कोई  लाभ  नहीं  झा  हैं  क्योंकि

 मालिकों  द्वारा  एक  पाई  भी  नहीं दी  गई  है  ।

 पंडित  गो०  व०  हज़रत  प्रदन यह हैं कि यह  है  कि  वह  देय  है  या  नहीं
 यदि  भुगतान  नहीं  किया  गया

 है  तो  वह  किया  जायेगा  कौर  उनको  उनके  दावों  का  भुगतान  मिलेगा
 ।  पहलें  वह  देय  नहीं  थे  परन्तु

 अब  देय हो  गया  इससे  बहुत  बड़ा  अन्तर  पड़  गया  निर्माण  की  जा  रही  इमारतों

 का  भी  उल्लेख  किया  गया
 था  ।

 परन्तु  बहुत  सी
 औद्योगिक  बस्तियां  ate  गरीबों

 के  लिये  मकान

 भी  बनायें जा  रहे  है  ।  जेसा कि  मेंने  बताया  इन  इमारतों  के  बन  जाने  से  राज्य-कोष तीन  लाख

 रुपये  के  श्रावक  दायत्वि  से  मुक्त  हो  जायेगा  ।  इस  प्रकार  वित्तीय  दृष्टि  से  भी  यह  एक

 दायक  उपक्रमण  सिद्ध  होगा  ।  इस  पर  MEIMAITLL TL arate  नहीं  की  जानी  चाहियें  ।  इससे  श्रमिकों  को  कुछ

 रोजगार मिला  है  कौर  किसी  हद  तक  उनकी  क्रयशक्ति  भी  बढ़ी है  ।  इस  विषय में  कोई  शिकायत

 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 मेने  प्रारम्भ  में  ही  बताया  कि
 बेरोजगारी

 को  दूर  करने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ।

 वहा  संस्थायें  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रही  हें  शौर  उन  पर  काफी  खर्चे  किया  जाना
 कृषि

 कालेज  पर
 नौ

 लाख  पशु  चिकित्सा  कालेज  पर  झूठ  लाख  रुपये
 भूमि

 संरक्षण

 Hat  अंग्रेजी  में
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 की  उदघोषणा  सम्बन्धी  संकल्प

 योजना--पांच  से  भ्रमित  उपनिवेश  योजना  ३४  लाख  पेरियार घाटी  सिंचाई

 योजना--१५  लाख  सोलापुर
 ७०

 लाख  रुपये
 ;

 नारायणमंगलम--५६  लाख
 शिक  सदायें-- लाख  रुपये

 राज्य  परिवहन
 योजनायें--  लाख

 जल  संभरण  योजनायें--  लाख  मिट्टी  का  कटाव  रोकने  बाढ़  नियन्त्रण  कार्य--

 लाख  रुपये  |  यह  सूची  बाकी  लम्बी  मेंने  उसमें से  कुछ  एक  मदें  ही  बताई  है  ।

 में  लोक-सभा  का  ars  समय  नहीं  लेना  चाहता ।  त्रावणकोर-कोचीन  के  मामलों पर  कई

 बार  चर्चा  हो  चुकी हे  दिन  हुए  त्रावणकोर-कोचीन के  प्राय-व्ययन  पर  चर्चा  हुई  थी  ।  तब  भी

 यही  बातें कही  गई  थीं  सनौर  प्रशासन की  यही  श्रालोचना  की  गई  थी  ।  कुछ  समय  बाद  हमें  पुन
 मामले  को  लेकर  .  लोक-सभा  के  समक्ष  पड़ेगा  |  सभा  को

 कोर
 कोचीन

 के
 प्रशासन  के  ब्यौरे  को  देखने  की  सुविधा  प्राप्त है  कौर  यह  उसका  दायित्व

 भी

 है  परन्तु  हमें यह  अनुभव  करना  चाहिये  कि  छोटी छोटी  छोटी  का  ध्यान  रखना  काम
 नहीं है  फिर  भी  जो  बातें कही  गई  हैं  वे  प्रशासक  के  ध्यान  में  लाई  जायेंगी  ।  हम  चाहते हैं  कि

 राज्य के  मामलों  को  इस  प्रकार  निबटाया  जाये  जिससे  कि  राज्य की  समस्त  जनता  उससे

 हो  कौर  वहां  के  संसाधनों  का  प्रयोग  इस  ढंग  से  किया  जाये  कि  wa  ही  नहीं  बल्कि  भविष्य
 में भी  उससे  लाभ  प्राप्त  होता  रहे  कौर  चाहे  इस  समय  कोई  विधान  मंडल  अथवा  मंत्री  नहीं  हैं

 फिर भी  जनता की  राय  का  सम्मान हो  हर  काम  इस  प्रकार से  हो  जिससे  लोग  सोचें  कि

 राष्ट्रपति  का  प्रशासन  हमारे  हित  के  लिये

 श्री  मित्तल  :  कया  राज्य  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  किसी  बड़े  पैमाने के  उद्योग

 के  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना है  ?

 पंडित  गो०
 व०  पन्त

 :  में  चाहता हूं  कि
 त्रावणकोर-कोचीन

 में  कोई  बड़े  पैमाने  का  उद्योग
 स्थापित किया  जाये  माननीय  सदस्य  जानते ही  हें  कि  यह  काम  योजना  का  है  ।

 उसे  ही  यह
 देखना  हे  कि  देश  के  इस  भाग  में  कौन  से  उद्योग  ठीक  प्रकार  से  स्थापित  किये  जा  सकते

 त्रावणकोर-कोचीन  की  जनता से  मुझे  बहुत

 सहानुभूति  है  AYe

 हमनें  इस  सिद्धान्त को  स्वीकार

 कर  लिया  हैं  कि  कोई  प्रादेशिक  भेदभाव नहीं  होना  उद्योगों  की  स्थापना इस  प्रकार  की

 जानी  चाहिये  कि  हर  एक  प्रदेश  किसी न  किसी  उद्योग  का  लाभ  उठा  सके  ।  त्रावणकोर-कोचीन

 की  श्रावश्यकताओओं के  बारे  में  भी  यही  सिद्धान्त  अपनाया जायेगा ऐसी मेरी जायेगा  ऐसी  मेरी  ara  यदि

 त्रावणकोर-कोचीन  में  कोई  उद्योग  स्थापित  किये  गये  तो  इस  से  मझे  बड़ी  प्रसन्नता  होगी  |

 में  लोक-सभा  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  मेरा  संकल्प  स्वीकार  कर  लिया  जाये

 गया  है  कि  इसके  फलस्वरूप  श्रमिकों  को  उद्योग  विवाद

 श्री बेला यु धन :
 व

 मावेलिक्करा-रक्षित-प्रनूसूचित  जातियां )  :  पृष्ठ  १४
 पर  कहा

 अ्रधिनियन  PEXR  के  ज

 अवेक्षित  सभी  लाभ  प्राप्त  होंगे  परन्तु  इस  अधिनियम  से  श्रमिकों  को  कोई  सहायता  नहीं  मिली  है  ।

 क्या  सरकार  इस  विधि  में  ऐसा  संशोधन  करेगी  जिससे  कि  यह  उस  उद्योग  पर  भी  लागू  हो
 ?

 पंडित
 गो ०  यदि  माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  सविस्तार  लिख  कर  दें

 तो  में  इसे  प्रशासक के  विचाराथ भेज  दूंगा  ।

 क्षत्र श्री  न०७  रा०  मुनि स्वामी  :  राज्य  पुनर्गठन के  फलस्वरूप

 की कोचीन  में  सम्मिलित  किये  जाने  वाले  क्या  इस  विषय  में  कोई  नवीन

 atte
 वब०  :

 श्राप  चाहते  हैं  तो  उद्घोषणा  जारी  कर
 दी

 tye  अंग्रेजी  में



 २७१८  लोक  ऋण  विधेयक  १  PEXG

 महोदय :  यह  है
 :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  ३५६  के  अ्रन्तगंत  त्रावणकोर-कोचीन

 राज्य  के  बारे  में
 २३  ae 63

 को  जारी  की  गयी  शर  लोक-सभा  तथा  राज्य
 सभा  द्वारा  २९  १९५६  कौर  २४  FEXG  को  पारित  किये  गये

 संकल्पों
 द्वारा  अनुमोदित  उद्घोषणा  को  आगे  जारी  रखने  का  अनुमोदन  करती है  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 लोक  ऋण  विधेयक

 राजस्व  शौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०  चचा
 में  प्रस्ताव करता  हूं

 :

 कि  लोक  ऋण  QeXy  में  ०७  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  6.0

 यह  बहुत  छोटा  सा  कौर  विवादहीन  विधेयक  यद्यपि  इसमें  १४५  खण्ड  तथापि  मुझे

 है  कि  इस  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  होगा
 ।

 माननीय  सदस्यों
 को

 है  कि  लोक  ऋण  अधिनियम  भारत  के  लोक  ऋण  का  कौर  सरकार  द्वारा  जारी
 की

 गई  प्रतिभूतियों

 का  रक्षित  बैंक  द्वारा  प्रशासन  किये  जाने  के  लिये  १९४४  में  झ्धघिनियमित  किया  गया  था  ।  राज्य

 सरकारों  के  लोक  ऋणों  कौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  की  गई  प्रतिभूतियों  को  रक्षित  बक  के

 श्रमाधिकार  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  इस  शअ्रधिनियम  में  EE  में  संशोधन  किया  गया  था  ॥

 उस  संयोजक  विधेयक  के  द्वारा  भारत  सरकार  कौर  भाग  शक  में  राज्यों  केमलोट  ऋणों  का  प्रशासन

 रक्षित  बैंक  द्वारा  किया  जाना  अपेक्षित  था  किन्तु  यह  भाग  में  के  राज्यों  पर  लागू  नहीं  होता था  ।

 भाग  में  के  राज्यों  की  अपनी  विधियां  हे  ake  वे  उन  राज्यों  के  लोक  ऋणों  का  विनियमन

 करती  कुछ  राज्यों  में  कोई  विधियां  नहीं  थीं  प्रौढ़  यदि  सभी  राज्य  अपनी  श्रपनीं  विधियां  पारित

 करते  तो  बहुत  अधिक  गड़बड़ी  होने  की  संभावना  इसलिये  हमने  सोचा  कि  भाग  में  के  सभी
 राज्यों  को  इसी  लोक  ऋण  अधिनियम  के  अ्रन्तगत  लाया  जाना  चाहिये  ।  संविधान  के  अधीन  यह

 grass  था  कि  इस  उद्देश्य  के  लिये  विधान  बनाने  के  हेतु  dag  को  शक्ति  देने  के  लिये  भाग
 ख

 में

 के  राज्यों  द्वारा  संकल्प  पारित  किये  जायें  ।  जम्मू  तथा  राज्य  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  राज्य

 सरकारों  ने  विधान  बनाने  के  संसद्‌  को  शक्ति  देने  वाले  संकल्प  पारित  कर  दिये  थ  इसलिये

 अब  यह  संशोधक  विधेयक  रखा  गया

 मेरे  विचार  से  अधिक  व्याख्या  की  भ्रावश्यकता  नहीं  में  oa  करता  हुं  कि  सभा  मेरे

 इस  प्रस्ताव से  सहमत  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  गया
 ।

 श्री  क०  बसु
 :  १  नवम्बर  के

 बाद  भाग
 ख  में  के  अ्रधिकांश  राज्य

 विंमान  राज्यों  या  नवीन  राज्यों  में  विलीन  हो  जायेंगे  शर  उनकी  भ्रातियां  दायितायें

 या  तो  व्तेमान  राज्यों  को  या  नये  बनने  वाले  राज्यों  को  हस्तान्तरित कर  दी  जायेंगी  ।

 इस  caren  विधेयक  की  क्या  भ्रावश्यकता  है
 ?

 केवल  जम्मू  काश्मीर  राज्य
 ही  शेष

 सब  भाग  खਂ  में  के  दूसरे  राज्यों  में  विलीन  हो  जायेंगे
 ।

 श्री  व्०  च०  गाह  हमने  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  पारित  होने  से  भी  पहले  इस  विधेयक

 के  बारे  में  सोचा  था
 ।

 क्योंकि  समय  हमने  इसे  पारित  कराना  ही  ठीक  समझा
 |

 कोई  गलती  नहीं  क्योंकि  हम  में  के  राज्यਂ  शब्दों  को  निकाल
 कर  शब्द

 जोड़ना  चाहते  मुझे  इस  विषय  में  कोई  कठिनाई  प्रतीत  नहीं  होती  यदि  में  विभिन्न खण्डों

 को  पढ़ूं  तो  सभा  का  समय  श्रनावश्यक  रुप  से  खर्चे  होगा
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 शनिवार  १
 PEXS  भारतीय  डाक-घर  विधायक  १७१९

 श्रिया  महोदय  :  प्रइन यह हं यह  है

 लोक  ऋण  १९४४ मं  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जायें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड १  से  १५  भ्र धि नियमन  सत्र  प्रस्तावना  wie  शिक्षक  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 tat स०  च०  दाह  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ।

 प्रदान
 यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  6.0 4.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 भारतीय  डाक-घर  WTA  विधेयक

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  बहादुर  ):  में  प्रस्ताव करता  हूं

 भारतीय  डाक-घर  १८९८  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  बजाय

 जैसा  कि  माननीय“सदस्य को विदित होगा को  विदित  भारत  डाके-घर  अधिनियम  की  धारा  ७  के

 गत  अन्तर्देशीय  डाक  द्वारा  भेजी  जाने  वाली  डाक  के  बारे  में  ली  जाने  वाली  डाक  दरों  कौर

 अन्य  राशियों  के  बारे  में  सरकारी  राजस्व  में  अधिसूचना  में  एक  अधिसूचना  के  द्वारा
 दर

 निर्धारित

 करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  शक्ति  दी  गई  यह  भी  उपबंध  किया  गया  है  कि  ये  दरें  पहली

 श्रतुसुची में  दी  गई  डाक
 ह

 लि

 ि

 Ree

 ग

 mt

 ate

 ra ।  भारतीय  टंकण  )  १९५४५  के  पारित  होने  पहली

 जो  दरें  दी  गई  वे  स्वयमेव  दशमिक  सिक्कों  के  रूप  में  बदल  कौर  ये  दरें  १९४७

 से  लागू  होंगी
 |  अधिसूचना संख्या  एस०  कार

 झरो ०

 हट  का  1१
 १९५६

 द्वारा  यह
 सूचित किया  गया  था  ।  इन  परिवहन के  तरह  विदित  १६

 ara  या  ६४  पसे  या  &X
 पा इयां

 १००
 नयें  पैसों  के  बराबर  a  कुछ  मामलों  में  वर्तमान  डाक

 दरों  को  पुरे  भ्रंकों  में  देना  संभव  नहीं  हे  ।

 डाक  टिकटों  को  समान  दरें  इस  प्रकार

 व्तेमान  दर  नये  पैसे
 Se

 ३  पाई  १'  ५६२५

 ६  पाई  १२५

 पाई  ४
 '  EooX

 १  भाना  ६२४

 २  खान  Xo

 fara  dist  में



 १७२०
 भारतीय  डाक-घर

 विधेयक  १  १९४५६

 राज

 इसलिये  हमें  काफी  पहले  से  ही  डाक  टिकटों  के  बारे  में  कुछ  करना
 जब  परिवर्तन  तब  दशमिक  टंकण  के  शभ्रनुसार  हम  डाक  टिकट  बना  या  निश्चित दिन  पर

 चालू  किये  जाने  के  लिये  तैयार  कर  सकें  ।

 भारतीय  टंकण  अघिनियम  की  धारा  १४  (२  )  के  अनुसार  जेसा  कि  उसे  भारतीय  टंकण
 )  2EYY  द्वारा  संशोधित  गया

 ०  ५  नये  पैसे  से  ary  के  टुकड़ों

 को  बड़ा  नया  पैसा  माना  जा  सकता  है  शर
 ०

 '
 ४५  नये  पैसे  तक  के  टुकड़ों  को  छोड़ा  जा  सकता

 परन्तु  केवल  एक  सौदे  में  वर्तमान  मुद्रा  देने  के  समय  ही  पूरा  पैसा  गिना  जा  सकता

 संभव  है  कि  हम  डाक  टिकटों  के  सम्बन्ध  में  इस  का  लाभ  न  उठा  सकें
 ।

 परन्तु  भारतीय  डाक-घर

 अधिनियम  समेत  अन्य  नियमों  श्रघिसूचनाओं  या  अधिनियमों  में  दी  गई  दरों  में  इस  प्रकार  पूरा

 पेसा  गिनना  कदाचित  संभव  न  हो  ।

 इसलिये  इस  विधेयक  में  जिस  पर  विचार  किये  जाने  का  मे ंने  प्रस्ताव रखा  एक  नवीन

 प्रदूषक  का  विचार  किया  गया  इस  सिद्धान्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  नये  पैसे  की  प्रस्तावित

 दरों  ्र  वर्तमान  दरों  में  लगभग  समानता  होनी  डाक  दरों  के  पुरे  aa  निर्धारित

 करने  के  लिये  विंमान  दरों  को  बढ़ाना  या  घटाना  श्रावश्यक हो  गया  है

 जेसा  कि  देखा
 वर्तमान  विधेयक  के  उपबन्धों  को  तीन  भागों  में  विभक्त  किया  जा

 सकता  कुछ  वृद्धियाँ हुई  डाक  की  दरों  में  कुछ  की  गई  श्र  तीसरे
 कु  बिलकुल समान  दरें  परिवर्तन  बहुत  ही  नगण्य  से  हें  ।  कुछ  मामलों  में  दशमिक  टंकण  की

 नवीन  दरें  पहली  अनुसूची  में  दी  गई  दरों  से  बढ़
 गई  इसलिये इस

 प्रकार  के  किसी  विधान  को

 पुरःस्थापित  करना  आवश्यक  हो  गया

 जिन  डाक  दरों  को  बढ़ाने  का  विचार  किया  गया  में  इनका  उल्लेख  कर  दू  ताकि  वृद्धि  का

 स्पष्ट  चित्र  सामने  जाए  |  डाक  दरों  में  इस  प्रकार  वृद्धि  हुई  हे
 :

 आयए

 प्रतिशत  विधि  नये  पैसों  भाइयों में  वृद्धि

 में  विधि
 न णणणाणणाणणााणा्तयतयल्‍ययएल्‍स्‍यस्‍एएतएयतयए।'"ाएग  नागा

 पत्र  जो  एक  तोला  से  अधिक  के

 १. न  हों

 अकेला  पोस्टकार्ड  दद्  ३१२५  १/२  पै

 ६२४५  मैड
 जवाबी  पोस्ट  काड  द्  १/२

 पंजीबद्ध  समाचार-पत्र

 २८  VI0¥  र  (2
 १०  तोले तक

 समाचार-पत्र के  पैकेट

 तोले  से  अधिक  प्रति

 पांच  तोलें के
 कप  ०

 *  SRY  जै

 लेखन-सामग्री का  न... «७  तक  अधिनियम की  प्रनुसूची  का  संबद्ध

 ~ aa
 ह  ग

 ज
 ND  की

 दरें  ही  दी  गई  हैं  फिल्  पत्रों या  पंजीबद्ध  लिफाकों



 १  PEUK  भारतीय  डाक-घर  विधेयक  १७२१

 की  दरें  प
 रूप  से  नहीं  दी  गई  है  किन्तु  दशमिक  टंकण  को  स्वीकार  करने  के  इन  मदों

 की  दरों  में
 भी

 कुछ  gfzada  या  समायोजन
 करना  पड़ेगा

 ।
 ये  वृद्धियां इस  प्रकार  होंगी

 :

 नये  पैसे  कौर  पाइयों  में  वृद्धि

 श्रन्तदश्ीय  पत्र  दद्  ०  '
 ६२५  नया  पैसा

 १/२

 ५ पंजीयन  लिफाफा फा  *
 4  x  १'  १२४५  नये  पैसे

 २.

 अब  मैं  कमियों  को  लेता  हूं  ae  बताऊंगा  कि  नयी  टंकण  पद्धति  डाक की  दरों  कैसे

 प्रभावित  करेगी  और
 उनको  कम  करेगी

 ।
 कमी  इस  प्रकार  होगी

 :

 ———
 aq

 पैसे  पाइयों में  कमी

 में  कमी

 एक  तोला  से  अधिक  भारी  पत्र
 v एक  तोला

 के
 ०  रे  १/२

 प्रतिरूप  कौर  नमूना

 (१)  पहले ५  तोले  .  ०  *
 RY  १/२.

 (२)

 प्रत्येक  _  foam  हर  १२५  ¢/¥  )

 पंजीबद्ध  समाचार-पत्रों  के  सम्बन्ध  में  एक  एक  करके  डाले  गये  समाचार-पत्रों  के  बारे  जो

 १०  तोले  से  af  हो  २०  तोले  से  अधिक  न  ४
 प्रतिशत  कमी  की  गई  है  जो

 ०  '
 १२४  नये

 पैसे  या  चौथाई  पाई  के  बराबर  २०  तोला  से  अधिक  के  लिये  प्रति  २०  तोला  के
 ४

 प्रति

 प्रतिशत  की  कमी  की  गई  है  जो
 ०

 '
 १२४  नये  पैसे  या  चौथाई  पाई  के  बराबर  है  |

 पंजीबद्ध  समाचार-पत्रों  के  पैकेटों  के  बारे  पहले  चार  तोले  के  लियें
 ४

 प्रतिशत  की  कमी  की

 गई  हे  जो  ०१२५  नये  पैसे  या  चौथाई  पाई  के  बराबर

 कुछ  समय  तक  जैसा  कि  सर्वे  विदित  दोनों  प्रकार  के  सिक्के  जारी  इसी  प्रकार  डाक

 की  टिकटें  भी  जारी  रहेंगी  ।  सिक्कों  के  संबंध  में  यह  अवधि  कोई  तीन  वष  हो  सकती  है  ;  किन्तु  डाक

 टिकटों  के  बारे  में  कोई  तीन  महिने  ।  जेसा  कि  में  ने  पहले  हमें  काफी  समय  पहले  ही

 वतन  का  उपबंध  करना  ताकि  डाक  की  टिकटों  लेखन  को  छपवाया जा  सके  ।  इसी

 उद्देश्य  से  यह  विधेयक  सभा  के  समक्ष  रखा  जा  रहा  है  में  इसे  स्वीकार  करने  की  सभा  से  सिफारिश

 करता

 महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  ।

 श्री to  | ५
 :

 माननीय  मंत्री  ने  दशमिक  प्रणाली  लागू  करते

 डाक  की  दरों  को  बढ़ाने  का  निकाला  परिवर्तन  से  २  कराने  का  पत्र  १२-१/२  नये  पैसे  का

 होता  परन्तु  उन्होंने  इसे  १३नये  पैसे  का  कर  दिया  है  ।  इसी  प्रकार  पोस्टकार्ड  की  दर  में  भी  कुछ

 वृद्धि  कर  दी  गई  यह  नवीन  टंकण  के  बराबर  बल्कि  कुछ  भ्रमित  है  ।  किन्तु  aerate

 पत्र  का  कोई  उल्लेख  नहीं  च  माननीय  मंत्री  क्या  इसका  स्पष्टीकरण करने  की  कृपा

 मूल  अंग्रेजी  में

 *
 वृद्धि  का

 कारण  यह  है  कि  मूल  डाक  दर  में
 ०  ,  ५  नयें  पैसे  की  वृद्धि  की  गई  लेखन

 सामग्री  व्यय  में
 ०  '

 RY  नये  पैसे
 की

 वृद्धि  की  गई
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 त०  ब०

 सामान्य  श्रल्पव्ययक  सम्बन्धी  सामान्य  चर्चा  में  वित्त  मंत्री  नें  बताया  था  कि  एक  समिति  पुस्तकों
 के

 पैकट  पुस्तक  पंजीयनों  की  डाक  दरों  को  निर्धारित  करन  के  vet  पर  विचार  कर  रही  थी  ।

 जानी  चाहिये  |  इस  पर  उन्होंने  श्राइवासन दिया  था  कि  समिति  का  प्रतिवेदन  मिल  जाने  पर

 उस
 समय  सदस्यों  नें  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  पुस्तकों  के  पैकटों  की  डाक  दरो  में  वृद्धि  नहीं  की

 इस  बात पर  किया  जायेगा  ।  उस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  जो  निर्णय  किये  गये  हैं  वे  इस  विधेयक

 में  सम्मिलित  किये  जाने  चाहियें  थे  ।

 पंडित  go  चं०
 )  :

 माननीय  मंत्री  पोस्टकार्ड  को  पांच
 नये

 पैसे  के  कार्ड  में  बदलना  चाहते  हैं  |  तब  अन्तर्देशीय लिफाफा  दस  पैसे  का  हो  जायेंगी ।

 जब  सरकार ने  इन  दोनों  के  बारे  में  अंकों  को  पुरा  करने  के  लिये  दरें  बढ़ाई  तो  लिफाफे

 के  मामले  में  कमी  की  जा  सकती  थी  कौर  लिफाफे  की  दर  १३  नया  पैसों  के  स्थान  पर  १२  नये

 पसे  रखी  जा  सकती  थी

 २  पुरे
 ४

 अन्तर्देशीय  पत्र  पौर
 ८

 पोस्टकार्ड ों  की  कीमत  १रुपया  परन्तु  नवीन

 दर  से  यह  क़ीमत  १०६  नये  पैसे  हो  जाएगी
 ?

 इस  प्रकार  सरकार  कुछ  झ्र धिक  वसूल  कर  रही

 डाक  विभाग  को  इन  तीनों  में  से  किसी  एक  में  कमी  करनी  चाहिये  थी  ।

 इस  दुष्टि  से  उन्होंने  जनता  के  लिये  बरच्छा  नहीं  किया  है  ।  में  उनसे  पुनः  प्रार्थना  करूंगा

 कि  वह  इन  तीनों  चीजों  के  बारे  जिनका  अधिक  उपभोग  होता  कुछ  कमी  करने  का  विचार

 यदि  इन  में  से  किसी  एक  वस्तु  की  दर  में  कमी  कर  दी  तो  विभाग  को  कई  हानि  नहीं  होगी ।

 श्री  राज  बहादुर
 :

 में  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  बारे  में  ये  आपत्तियां
 की

 गई

 प्रथम  आपत्ति  यह  स्पष्ट  सन्देह  के  कारण  हैं  कि  हमनें  डाक  की  दरें  बढ़ाने  के  लिये  तथा  कुछ  डाक

 वस्तुप्नों  पर  अपनी  हानि  कम  करने  के  लिये  यह  झ्र वसर  निकाला  में  कह  सकता  हूं  कि  हमारा

 यह  उद्देश्य नहीं  हमारा  केवल  यह  उद्देश्य  था  fe  वर्तमान  टंकण  पद्धति  के  अनुसार
 दें

 इस  समय  चल  रही  हैं  उनके  समान  दशमिक  टंकण  के  उपयुक्त  कौर  सुविधाजनक  समान  सिक़्के

 रखे  जाएं
 ।

 हमने  संतुलन  बनाये  रखनें  का  प्रयत्न  किया  है  ताकि  हमारी  हानि  बढ़ने

 जेसा  कि  मेंने  कहा  है  कि  कुछ  मामलों  में  मुझे  पुनः  भ्रांकड़े  दोहराने
 की  भ्रावश्यकता नहीं

 है--कुछ  वृद्धि  हुई  है  कुछ  मामलों  में  कमी  भी  हुई  है  ।

 इसलिये  मोटे  तौर  पर  दोनों  एक  दूसरे  की  पूर्ति  कर  देती  है
 ।

 कुछ  भी  हो  यह  नहीं  कहा  जा  क
 कि

 विभिन्न  वस्तु भ्र ों  के  डाक  दरों  में  वृद्धि  करने  का  प्रयत्न  हानि  को  कम  करने  के  किया  गया  हे  ।

 उदाहरण  के  लिये  पोस्टकार्ड ों को  लीजिये  |  भ्र केले  पोस्टकार्ड  की  दर  से  २०  लाख  रुपये  से  अधिक

 राजस्व  प्राप्त  परन्तु  स्थानीय  पोस्टकार्ड  के  कारण  एक  लाख  रुपये  की  राजस्व  में  कमी
 भी

 होगी
 ।

 पोस्टकार्ड ों  के  यातायात  जैसा  कि  कई  बार  मेंने  सदन  में  बताया  हमको  लगभग  १  करोड़  १४५

 लाख  रुपये  से  अ्रघिक  की  हानि  होती  है
 ।

 पोस्टकार्ड
 की

 दर  को  कुछ  थोड़ा  सा  बढ़ा
 देने

 से
 इस  संबं

 में  हो  रही  हानि  को  पुरा  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ।  यह  कमी  तो  प्रासंगिक क्योंकि  सिक्कों में

 परिवर्तन  हो  गया  उनके  टुकड़ों  को  पूर्ण  में  नहीं  बदला  जा  सकता  है
 ।

 हमने  जान  बूझ  कर

 पोस्टकार्ड  जैसी  चीजों पर  होने  वाली  हानि  को  पूरा  करने  के  लिये  पोस्टकार्ड  भ्रमणा  दूसरी

 दरों को  नहीं  बढ़ाया  लिफाफों  के  संबंध  में  भी  यही  कहा  जा  सकता  है
 ।

 बक  पोस्ट  समिति  नें  जैसा  में  एक  पर  कह  चुका  हाल  ही  में  दो-दो  मास  की  दो  बार Pe)

 अवधि  बढ़ा  कर  सरकार  को  भ्र पनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 श्र  मेरा  विचार  है  इस  अवसर  पर  दरों  को  इधर  उधर  करना  ठीक  नही  होगा
 ।

 क्योंकि  विधेयक

 में  हम  सदन  के  समक्ष  केवल  इस  बात  को  लेकर  ही  हैं  कि  समय  रहते  सिक्कों  की  दशमिक  प्रणाली

 far  wat
 में
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 के  भ्रनुसार  नये  डाक  टिकट  छापने  के  लिए  श्रावक  झ्र धि कार  दिये  जायें  ।  यही  उद्देश्य है  ।  समिति

 की  रिपोर्ट पर  भी  यथासमय  विचार  किया  जायेंगा  कौर  यदि  आवश्यक  समझा  गया  तो  उसका

 शाम  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 इन  दाब्दों  से  में  उस  कौर  बैठे  भ्र पने  मित्रों  को  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  हमारा  प्रयत्न  केवल

 का  समर्थन  करेंगे  |
 नवीन  टंकण  प्रणाली  के  अनुसार  डाक  दरों  का  समायोजन  करना  है  श्र  मेरा  विचार  है  कि  वे  विधेयक

 श्री  |: [०  स०  मृति
 :

 क्या  में  पुछ  सकता  हूं  कि  पोस्टकार्ड  के  लिये

 €

 पाई  देशीय
 लिफाफे  के  लिए  भी  यही  दर  क्यों  न  रखी  जाये  ?

 राज  बहादुर  जैसा  कि  मेंने  बताया  कि  हमने  इन्हें  पूरे  भ्रमों  में  लाने  का  प्रयत्न  किया

 ऐसा  करते  समय  हमने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है  कि  हमारी  द  हानि  बढ़  न  जाये  ।  साथ ही

 यह  भी  उचित  नहीं  होगा  कि  इस  विधेयक  के  द्वारा  हम  लोगों  पर  कौर  अतिरिक्त  कर  लगा  दें  ।  यह

 हमारी  इच्छा  भी  नहीं  कि  किसी  अप्रत्यक्ष  तरीके  से  लोगों  पर  कर  लगाया  जाये  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारतीय  डाक-घर  १८९८  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वालें  विधायक  पर

 विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड २  अनुसूचियों इरादी  का  प्रतिस्थापन  )

 मुल्ला  भाई  (  )  मेंने  यह  दो  भ्रमेंडमेंट्स दिये  हैं

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 (१)  पीठ  १,  पंक्ति १३  में

 नये  पैसेਂ  के  स्थान  पर  नये  पेसेਂ  रखा  जाये
 ।

 (२)  पष्ठ  १,  पंक्ति  १८  में

 “99  नये  पैसेਂ  के  स्थान  पर  “8  नये  पेसेਂ  रखा  जाये  ।

 हमारे  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  है  कि  जो  नये  सिक्के  सरकार  चलाने  वाली  है  उन  के  भ्रनुसार

 पोस्टल  antec  की  के  दाम  लगभग  उतने  ही  रक्खे  गये  हैं  जितने  कि  राज
 हैं  ।

 में  इस  चीज  को  मानता  हूं  कि  जिस  चीज  की  साढ़े  बारह  पाई  होती  है  वह  साढ़े  बारह  पाई

 नहीं  रखी  जा  लेकिन  उस  को  तेरह  पाई  कर  देने  से  श्राम  जनता  का  कितना  नुकसान  हो  जाता

 है  जब  कि  सरकार  को  बहुत  ज्यादा  कुछ  हाथ  नहीं  लगता
 |

 ख़ुसूसन  रिहाई  पेड  )  पोस्टकार्ड

 की  बात  को  लिया  मालूम  होता  हें  कि  जहां  गवर्नमेंट  को  कुल  पाई  का  नुकसान  होता  वहां

 पर  जनता  को  ५०  पाई  का  नुकसान  होता  है  |

 में  एक  बात  करना  चाहता  हं  ।  डेसिमल  क्वायनेज  टंडन  )  जो  निकाला

 गया  उस  के  लिये  भी  उन्होंने  बताया  कि  नये  कौर  पुराने  सिक्कों  का  क्या  होगा |  उस  में

 पुराने  दो  कराने  की  कीमत  १२  नये  पैसे  रखी  है  ।  पहले  किसी  चीज  की  कीमत  मगर

 १  जाना  ११  पाई  थी  तो  उस  के  लिये  उन्होंने  १२  नये  पैसे  रखे  जो  पुरानी  चीज़  ६  पैसे  कीमत  की

 उस
 के

 लिये  उन्होंने
 £  पैसे  रखे  ।  उस  के  बाद  हिसाब  कर  के  उन्होंने

 पेज
 ३०

 कि

 मूल  wast में
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 अब्दुल्ला

 कोई  आदमी  एक  पेंसिल  खरीदना  चाहे  जिसकी  कीमत  ६  पैसा  तो
 १२  पेंसिल  खरीदने  पर

 उसको  १  रु०  २  भराना
 देना

 पड़ेगा  |
 इस  तरह  से  उसे

 १
 रु०  तो  पुरा  देना  पड़ेगा

 २
 ग्रीन  की  जगह

 पर  १२  नये  पैसे  देने  पड़ेंगे  ।  इसी  तरह  से  भ्रमर  कोई  ६  पैसे  के  लिफाफे  खरीदना  चाहता  है  तो  १२
 ५  ०५१ १७६

 लिफाफे  खरीदने  पर
 उस

 को  तकरीबन
 ८

 नये  पैसे  ज्यादा  देने  पड़ेंगे  ।
 ऐसी  हालत  में  पब्लिक

 के
 पास

 से
 ज्यादा  पैसा  चला  जाता  है  ।  इसलिये में  समझता  हुं  कि  जहां  पर  १२३  नये  पैसे  है  वहां  पर

 १२  नये  पेसे  कौर  जहांपर  १०  नये  पैसे  हें  वहां  पर  €  नये  पैसे  रक्खे  जायें  तो  ज्यादा  वाजिब  होगा  ।

 मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  फरमाया  कि  हम  नये  पोस्टेन  रेट्स  की  दरें  )  इश्यू
 करेंगे

 ।  अ्रगर वह उन को वह  उन  को  १३  पैसे  १७  पेसि  के  हिसाब  से  द्य  करेंगे  तो  उस  से  कोई  लास  फर्क

 पड़ने वाला  नहीं  में  मानता  हूं  कि  डबल
 पोस्टकार्ड

 की  कीमत  नगर  नये  पैसे

 रक्खे  जाते  हें  तो  सिंगल  पोस्टकार्ड  की  कीमत  को
 ५

 नये  पैसे  ही  रखना  होगा  क्योंकि  पैसे  के  साढ़े

 चार  पेसे  तो  किये  नहीं  जा  सकते  ।
 माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  भी  बतलाया  कि  सिंगल  पोस्टकार्ड

 से

 सरकार  को  फायदा  होता  है  डबल  से  नुकसान  |  लेकिन  में  इसको  मानने  के  लिये  तेयार  नहीं  हूं  ।

 जब  सिंगल  पोस्टकार्ड  से  थोड़ा  फायदा  सरकार  को  होता  है  तो  डबल  से  नुकसान  क्यों  होना  चाहिये  ,

 डबल  से  तो  कौर  ज्यादा  फायदा  होना  चाहिये
 ।

 बहरहाल  जेसा  मेंने  बताया  कि  जहां  पर  गवर्नमेंट  को  €  पेसे  का  नुकसान  होता  है  कम  रेट  रखने

 से  वहां  ज्यादा  रेट  रखने  से  जनता  को  ५०  पैसे  का  नुकसान  होता  इसलिये  गवर्नमेंट  को  इस  र

 ध्यान  देना  चाहिय े।

 साथ  ही  साथ  मुझे  एक  बात  यह  पेदा  करनी  है  कि  फर्ज  कीजिये  श्राप  ने  यह  प्र पोर्शन

 रक्खा  तो  इस  से  पब्लिक  में  गलतफहमी  फैल  सकती  है  कि  नये  क्वायनेज  निकाल  कर  सरकार  हम  से

 ज्यादा  लेना  चाहती  हें  क्योंकि  हर  एक  यह  मिसाल  पेश  करेगा  कि  सरकार  को  जितना

 पता  हमसे  लेना  चाहिये  उससे  ज्यादा  ले  रही  कोई  यह  तो  देखेगा  नहीं  कि  यहां  की  कायंवाही  में

 क्या  हैं  झर  सरकार  कयों  ऐसा  कर  रही  वह
 तो

 यही  समझेगा
 कि

 जिस  लिफाफे  की  कीमत  दो  जाने
 हूं  उस  के  उस  से  १३  नये  पैसे  लिये  जा  रहे  इसी  तरह  से  बाजार  की  हर  चीज  के  दाम  रक्खे

 जायेंगें  कौर  जनता  को  नुकसान  होगा  ।  इसलिये  मैं  अरज  करूंगा  कि  श्राप  इस  बारे  में  सोचें  जो

 मुनासिब  कारवाई  हो  वह  की  जाय  ताकि  न  गवर्नमेंट  को  नुकसान  हो  कौर  न  जनता के  पास से  ज्यादा

 पैसा  जाय  |

 wae  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए
 ।

 (१)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  १३ में

 १३  नयें  पैसेਂ  के  स्थान  पर  १९२  नये  पेसेਂ  रखा  जाये

 (२)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  a:  में

 १०  नये  पेसे*  के  स्थान  पर  '€  नये  पैसेਂ  रखा  जाये

 श्री  राज  बहादुर :  माननीय  सदस्य  ने  जो  दो  सुझाव  at  दिये  में  उन  के  बारे  में  कुछ  निवेदन

 करना  चाहुंगा  |  वह  कहते  हें  कि  भले  ही  एक  पोस्टकार्ड  की  कीमत  ५  नये  पैसे  लेकिन
 रिप्लाई  पोस्ट  काड  की  कीमत  «€  नये  पैसे  कर  दिये  जायें  ।  इस  में  इस  बात  का  काफी  सन्देशा

 श्र  यह  कि  जहां  श्राम  तौर  से  एक  पोस्ट  ध  ४५  पैसा  का  होगा  वहां  कोई  भी  आदमी

 जा  कर  जवाबी  पोस्ट  कार्ड  खरीद  लेगा  दोनों  पोस्ट  कार्डों  के  लिये  दस  नये  पैसे  देने  के  बजाय

 वह
 €

 पैसे  ही  देगा  श्रलग  साढ़े  चार  पैसे  के  हिसाब  से  ही  इस्तेमाल  करेगा
 |

 साथ  ही  साथ

 यह  भी  हो  सकता  कोई  आदमी  डाकखाने
 में  पोस्ट  कार्ड  खरीदने  भ्राता  तो  वेन्डर

 उस  को  €  पैसे  वाले  डबल  पोस्टकार्ड में  से  एक  गोस्ट काड  फाड़  कर  दे  देगा  उस  से  पांच  पेसे

 tat  झंग्रेजी  में
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 ले  कर  हर  पोस्ट  कार्ड  पर  पैसा  जेब  में  डाल  लेगा  ।  लिहाजा यह  साफ  हो

 जाता ह  कि  जब  एक  पोस्टकार्ड  की  कीमत  पांच  पैसा  है  तो  डबल  की  कीमत  दस  ही  होनी  चाहिये

 नहीं  तो  दोनों  तरफ  से  नकसान  होने  की  सम्भावना  है  ।

 जहां  तक  पत्र  के  बारे  में  इस  तरह  का  सम्बन्ध  हे  कि  १३  की  जगह  पर  १२  नये  पसे  रक्खे  जायें

 मेने  निवेदन  किया  कि  हमारी  आमदनी  पहले  ही  पोस्टल  आटिकल्स  के  उपर  काफी  कम  होती
 उस  से  कौर  कम  हो  जाये  तो  कैसे  काम  चल  सकता  है  ।  जहां  एक  शोर  यह  देखते  हें  कि

 इस

 इज़ाफे  से  हम  कुछ  लाख  रुपये  कमा  लेते  में  तफसील  भी  दे  २०  लाख  रुपया  के  करीब  होता

 वहां  श्राप  यह  भी  सोचें  कि  हम  पोस्ट  के  उपर
 १

 करोड़
 YG  लाख  रु०  खो  ७ प्ह्हं  l  पोस्ट

 पर  घाटे  का  सही  आंकड़ा
 १  करोड़

 ५८  लाख
 १  करोड  ५०  लाख  नहीं  जैसा  कि  मैं  भूल  से

 पहलें  कह  गया  ।
 पोस्टकार्ड  का  ट्रैफिक  दिन  दूना  भर  रात  चौगुना  बढ़  रहा  है

 |  जो  हमारे  किसान

 भाई  मजदूर  भाई  देहात  में  रहते  हैं  या  मिलों  में  काम  करते
 हैं

 वही  नहीं  बल्कि  नये  ज़माने  में
 जो  हमारे  बड़े  बड़े  बिजिनेसमेन हैं  वह  भी  पोस्टकार्ड  की  ही  शरण लेने  लगे  इस  तरह  से

 जितना  ही  न ७९  का  ट्रैफिक  बढ़ता  उतना  ही  हमको  ज्यादा  नुकसान  होता  है  ।  हम  तो

 यह  ated  हैं  कि  जो  पोस्ट  कार्ड्स  का  ट्रैफिक  वह  दूसरी  कौर  पत्रों  श्र  पत्र कार्डों में  भी  जाय

 ताकि  इस  महकमें  की  जो  तरक्की  हम  चहते  हैं  बह  हो  सके  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ज्यादा  पोस्टकाडंस बिकने  से  जो  नुकसान  हैँ  वह

 कम  नहीं  हो  जायेगा ?

 श्री  राज  जी  वह  भी  बढ़ेगा  क्योंकि  हर  पोस्ट  पर  हमारा  १३'६

 पाई  का  खर्च  पड़ता  हैं  जब  कि  हम  उस  के  ऊपर  कुल  €  पाई  लेते  हैं  ।

 gan  सिह  भाटिया )  :  यह  श्रत्यधघिक  उत्पादन  नहीं  ATA

 अ्रत्यधिक  होना

 श्री
 राज  बहादुर

 :
 इस  तरह  से  हर

 पोस्ट का डे
 के  ऊपर  हम  चार  पाई  से  कुछ  ज्यादा  का

 सान  उठाते  हैं
 |

 इसलिये  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जो  इज़ाफा  हम  इस  में  कर  रहे  वह

 केवल  उस  करेक्शन  या  भिन्न  की  वजह  से  है  जो  कि
 पोस्टकार्ड  के  केस  में  भराती  है

 ।  अब  यह

 ख्याल  करें  कि  हम  दूसरी  मदों  पर  काफी  खो  भी  रहे  जिन  की  तफसील  में  दे  चुका  हुं
 ।

 में  क्वायनेज  सिस्टम  प्रणाली
 )

 में  परिवर्तन  से  जो  नुकसान  डाक  की  दरों  में  होगा  वह
 में

 बता  चुका  हूं  दो  बार
 ।

 इस  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  लेकिन वैसे  ही  मेंने  बहुत  समय  ले
 लिया

 भ्र  उसे  बतलाने  में  समय  लग  जायेगा  इसलिये  में  उस  को  छोड़ता  हूं  ।

 इस  प्रकार  हमारी  सारी  कमी  को  मिलाकर  देखा  जाय  तो  यह  वृद्धि  ज्यादा  नहीं

 साथ  ही  हमारे  वर्क्स  की  यूनियन  की  तरफ  से  कहा  जा  रहा  है  कि  हमारे  पोस्टेन
 का

 टैरिफ  (TRIeH प्रशुल्क ) थि

 वास्तविकता  के  झ्राधार  पर  नहीं  है  वह  )  set  ARE  चर  | &८ार" पब्लिव  को  फना

 पहुंचाता  उन  की  भावना  यह  है  कि  कौर  मुल्कों  में  पोस्टेन  रेट्स  कहीं  ज्यादा  लेकिन इस
 मौके  जैसा  मेंने  पहले  हमारा  यह  इरादा  नहीं  कि  हम  कोई  EGCIEEE (4  टैक्सेशन

 लगा  दें  ।  इरादा  यह  है  कि  जो  तब्दीली  हम  करने  जा  रहे  हें  उस  के  लिये  पर  श्राप

 इन्तजाम  कर  पर  सम्पूर्ण  देश  में  उस  को  पर  छाप  कर  लागू  कर  सकें  ।

 को  वापस  ले  लेंगे  ।
 में  उम्मीद  करता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  सदस्य  अपने  अमेंडमेंट्स

 मल्लाह  श्रबदुल्लाभाई :

 में  यह  कहना  चाहता  था  कि  अगर  हम

 पोस्टकार्ड अगर  लिफाफों

 की
 कीमत

 कम  रखेंगे  तो  वह  ग्रोवर  ज्यादा
 बि

 मूल
 |
 अंग्रेजी  में
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 आयोग  विधेयक

 श्री  राज  मेंने  कहा  कि  हर  पोस्ट  कार्ड  पर  १३  पाई  से  ऊपर  खच  पड़ता  प्यार

 हम  को  पत्र  की  कीमत  साढ़े  बारह  नये  पैसे  की  जगह  पर
 १२

 नये  पैसे  कर  देंगे  तो  हमें  ज्यादा

 नुकसान  होगा
 |

 हम  करीब २५,  ३०,
 ४०

 लाख  रुपये  कौर
 खायेंगे

 इसलिये  इस  चीज
 को

 मानना  हमारे
 लिये  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 महोदय
 :

 क्या  संशोधनों  को  मतदान  के  लिये  रखने  की  श्रावस्यकता  है
 ?

 श्री  मुल्ला  श्रब्दुल्लाभाई  मझे  संशोधनों  को  वापस  लेने  की  श्रीमती  दे  दी  जाय ।

 संशोधन  सभा  की  श्रीमती  से  वापिस  लिये  गय  ।

 महोदय  :  परन यह हूं यह  है

 खंड  २  विधेयक  का  at  बने  ड

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड 2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सत्र  कौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिय  गये  ।

 श्री राज  बहादुर  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक को  पारित  किया  जाये  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  विधेयक

 उत्पादन  मंत्री  क०  चल  में  प्रस्ताव *  करता  हूं

 कि  खादी  ग्रामोद्योगों के  विकास  ate  उनसे  संबंधित  विषयों  के  लिये  एक  आयोग  की

 स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया

 इस  अवस्था  में  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  औचित्य  का  स्पष्टीकरण  करने  में  सदन
 का

 अधिक  समय  लेने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  हमारी  राष्ट्रीय  व्यवस्था  में  खादी  ग्रामों

 उद्योगों  का  कितना  महत्व  उन  सभी  ने  स्वीकार  किया  है  जिन्होंने  कि  इस  समस्या  पर  कुछ  विचार

 किया  है  ।  महात्मा  गांधी  ही  थे  जिन्होंने  ER  कौर  इससे  भी  पूर्व  राष्ट्र  का  ध्यान  खादी  कौर

 जैसे  महत्वपूर्ण  की  उसी  समय  से  ara  पिछली  ३०  वर्ष

 की  अवधि  में  हम  अपनी  गतिविधियों  के  इस  क्षेत्र  को  अपनी  विकास  योजनाओं  में  बड़ा  महत्वपूर्ण
 स्थान देते  १९५७  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  पूर्वे  यह  प्रयत्न  एक  प्रकार  से  गैर-सरकारी  स्तर

 पर  ही  थे  ।  इस  क्षेत्र  में  महात्मा  गांधी  द्वारा  स्थापित  कई  गेर-सरकारी  संस्थाएं  इस  क्षेत्र  में  कार्य

 कर  रही  कौर  वह  संस्थाएं  इस  कार्य  को  निष्काम  भाव  से  ही  कर  रही  थीं  ।  वास्तव में  वे  भविष्य

 में  इस  कार्य  के  काफी  विस्तार  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  किये  जाने  का  मार्ग  प्रदान  कर  रही  थीं  ।  स्वतंत्रता

 प्राप्ति  के  हमने  उद्योगों  के  इस  क्षेत्र  विशेष  में  कार्य  की  गति  में  वृद्धि  कर  दी  हैं  ।  इन  उद्योगों

 wa  में

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।
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 आय  यक

 को  एक  सन्तोषजनक  आधार  पर  स्थापित  करने  के  लिये  हमने  विभिन्न  सरकारों  उनके  अन्य

 अभिकरणों  के  जरिये  जो  गैर-सरकारी  कार्यवाहियां  की  हें  उन  के  संबंध  में  विस्तार  से  कुछ  बताना

 mat  मेरे  लिये  श्रावक नहीं  है

 सन्‌  rev  से  सभी  राज्य  सरकारें  भारत  में  उन  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  काफी

 प्रयत्न  करती  रही  कौर  इस  संबंध  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इन  उद्योगों  की  प्रमुख  जिम्मेदारी

 भी  राज्य  सरकारों पर  ही  है  ।  दूसरे  में  यह  विषय  ही  मुख्यतया  राज्य  सूची  का  है  गत
 दस  वर्षों  से  हमारे  देश  की  सभी  राज्य  विभागों  द्वारा  अथवा  इन  मामलों से  संबंधित

 अ्रनुविहित  बोर्डों  अथवा  मंत्रणा  बोर्डों  की  सहायता  से  इन  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कार्य
 करती  रही  हें  ।  परन्तु  wwe  जबकि  हम  ्  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  बना  रहे  खेतो  उस  समय
 इन  उद्योगों के  महत्व  का  अधिक  ara  किया  गया  ate  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था में

 इन  उद्योगों  का  जो  महत्वपूर्ण भाग  है  उस  पर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  जोर  दिया  गया  ।  उसी

 समय इस  बात  को  जानने  का  प्रयत्न  किया  गया  कि  राज्य  सरकारों  के  कार्यों  के  अतिरिक्त  इन  उद्योगों

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  हम  कया  कर  सकते  थे
 ।

 विभिन्न  स्तरों  पर  कई  बैठक  हुईं  अन्त  में
 मेरे  विचार  में  १९५२  के  अन्त  में  अथवा  gayi  के  प्रारम्भ  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  राज्य

 कारों  के  प्रयत्नों  के  साथ  साथ  केन्द्रीय  सरकार  को  भी  इस  कार्य  में  सहायता  देने  के  लिये  कोई  ठोस

 कार्य  करना  चाहिये  ।  काफी  सोच  विचार  के  बचा  यह  निर्णय  किया  गया  कि  और  दस्तकारी

 उद्योगोंਂ  की  विभिन्न  श्रेणियों  से  सम्बन्धित  कार्यों  को  करने  के  लिये  अखिल  भारतीय  बोर्ड  स्थापित

 किये  जायें
 ।

 उस  निर्णय  के  भ्रनुसार  भ्रमित  भारतीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  की  स्थापना  हुई
 are  ऐसे  ही  प्रतीत  भरतीय  दस्तकारी  अखिल  भारतीय  हथकरघा बोर्ड  कौर  कई  किसे  ही

 सत्य  बोर्डों  की  स्थापना हुई  ।  इन  बोर्डों  द्वारा  गत  तीन  चार  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध  में

 राज्य  सरकारों  के  कार्यों  का  उनको  प्रोत्साहन  देती  रही  हैं  ।  प्रारम्भ  में  उन  बोर्डों

 की  स्थापना  की  पीछें  भांवना  यह  थी  कि  यह  we  खादी  बोर्ड

 परामर्शदाता निकाय  ही  वह  नीति  श्रौर  कार्यक्रमों  पर  विचार  करके  परामर्श  देगे  कि

 क्या  किया  जाना  चाहिये  श्र  एक  प्रकार  से  समग्र  रूप  से  भ्रधिक्षणात्मक  कार्य  करेंगे  ।  जिन

 कारियों  ने  इन  बोर्डों  की  स्थापना  का  निर्णय  किया  उन्होंने  यह
 भी

 सोचा  कि  उन  बोरों  को  कुछ  कार्य
 पालिका  कार्य  भी  सौंपे  जायें  ।  उन  सभी  कार्यों  अथवा  परिसीमा में  वे  इन  कार्यों

 को  करने  वाले  उसको  बताना  श्रावक नहीं  है  ।  इतना  बता  देना  मेरे  लिए  पर्याप्त  हैं  कि

 मच  संबंधी  सभी  कार्यों  के  अतिरिक्त  कार्यपालिका  सबंधी  कुछ  कार्य  भी  उनको  सौंपे  गये  थे  ।

 श्री  ब०  स०  aia  (  )  :  उन्हें  भी  संक्षेप  से  बता  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री क०  पत्र  रेड्डी  : उदाहरण के  ats  को  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  करनी  थी  ॥

 मं  विधेयक पर  पांच  दस  में  आरा  जाऊंगा  ।  म॑  यह  बता  रहा  हं  कि  जब  प्रारम्भ  में  इस  बोर्ड

 की  स्थापना  हुई  थी  तो  उसे  कुछ  कार्यपालिका सम्बन्धी  कार्य  भी  दिये  गये  थे  ।  उन  कार्यों को  सन्तोष

 जनक  ढंग  से  करने  के  लिए  कुछ  धनराशि  भी
 उस

 बोर्डे
 को  दी  गयी  थी  ।  कुछ  श्रमिक  नियम

 तथा  विनियम  भी  निर्धारित किये  गये थे  ।

 एक  दो  वर्षों के  कार्यकरण  के  यह  wae  किया  गया  कि  बोर्ड  के  कार्य को
 शर  सन्तोषजनक ढंग  से  चलाने  के  लिए

 उसके  रास्ते  की  कुछ  रुकावटों  को  ्र  करना  ही  होगा
 ।

 में
 उन  कुछ  समस्याओं  का  उल्लेख  करूंगा  जो

 कि  बोर्ड
 के

 कार्यकरण
 के  समय  सामने

 हमारा  ध्यान इन  समस्याओं  की  १९५५ मे  गया  बोर्ड के  परामर्शक  निकाय  होने

 के  कारण
 शहरों

 उसकी  कोई  परिनियत  स्थिति  न  होने  उस
 न  कुछ  कठिनाई  का  अनुभव

 क्योंकि  वह  सम्पत्ति  का  निर्जन  कर  सकता  न  प्राप्त कर  सकता  था  कौर  न  उसे  बेस  ही  सकता
 था |  उसे  wet  समस्त  योजनाएं  स्वीकृति  के  लिए  सरकार के  समक्ष  प्रस्तुत

 करनी  पड़ती

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 जिसका wei  यह  था  कि  Y,ooc  अथवा  १०,०००  रुपये  तक  की  छोटी  छोटी  योजनाएं  भी
 केन्द्रीय

 सरकार के  पास  गाती  थीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  प्रेरक  प्रशासन  शासनतंत्र  में
 दूसरे  सम्बद्ध

 मंत्रालयों  में  उन  पर  विचार  करना  होता  कभी  वाणिज्य  भ्र ौर  उद्योग
 मंत्रालय

 को  काम  करना

 होता  था  कौर  कभी  किसी  न्य  मंत्रालय  को  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार के  समक्ष  प्रस्तुत

 की  योजनाओं  की  रस्  कृति  प्राप्त  करने में  काफी  समय  लग  जाता  ।  कतिपय

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  शर  वित्तीय  कठिनाइसम्रों  के  कारण  भी  काम  रुक  जाता  परिणाम यह  होता

 था  कि  काफी  देरी  हो  जाती थी  कौर  बोर्ड  को  घरेलू  कौर  ग्रामोउद्योगों  के  विकास के  लिये
 उपलब्ध

 निधि  को  पूर्णरूप से  काम में  लाने  में  भी  कठिनाई  होती  थी  ।

 इस  भ्र वस् था  में  में  एक  प्रौर  महत्वपूर्ण  पहलू  का  भी  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  जब  भी  कभी

 किसी  व्यक्ति  अथवा  प्राधिकारी  को  श्र/धकार  दिया  जाता  तो  तत्स्थानी  जिम्मेदारी  भी  उसी

 प्राधिकारी  पर  डाली  जानी  चाहिये  ।  जिम्मेदारी  के  बिना  अधिकार देना  तो  प्रत्येक  क्षेत्र में  खतरनाक

 होता  खास  कर  जब  ये  अधिकार  काफी  बड़ी  मात्रा  में  निधियों  को  खर्चे  करने  का  alsa

 होना  उचित  ढंग  से  उसे  खर्चे  करने  की  जिम्मेदारी  न  होना  बहुत  अवांछनीय स्थिति  है  ।

 हमने  wave किंया  है  कि  इस  सम्बन्ध में  प्रवीण  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  हमने  विचार

 किया  कि  शीघ्र  ही  ate  को  परिचित  स्थिति  प्रदान  की  जानी  चाहिए  अधिक  ्  करने  का

 उत्तरदायित्व  भी  उन  पर  ही  रखा  जायें  जिनसे  कि  उनका  सम्बन्ध  है ं।  विधेयक  में  जिस  प्रकार

 के  अयोग  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  वह  प्रस्ताव  मूल  रुपसे  मंत्रालय  कौर  महालेखा

 परीक्षक के  कार्यालय  द्वारा  किया  गया  1  ।  उनका  विचार था  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  हुबोई

 द्वारा जो  अघिक  धन  राशि  वच  की  जाती  हे  उसके  लिये  यह  झ्रावश्यक  हो  जाता है  कि  उस

 निकाय को  विधिक  स्थिति  प्रदान की  जाये  ताकि  as  करने  की  जो  जिम्मेदारी  हे  उसी  निकाय  पर

 डाली  जाये  जिस
 पर  कि  डाली  जानी  चाहिये  ora  कारणों के  इसी  महत्वपूर्ण  कारण से

 यह  विधेयक सदन  में  ayy  में  पुरःस्थापित किया  गया  था  ।

 इस  पर  में  यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  जिस  विधेयक  को  Ry  ४५में  पुर

 पित  किया  गया  उसको  इससे  पहले  कयों
 न

 लिया  गया  कौर  १५  मास  के  ्  इस  पर  विचार

 किये  जाने  का
 प्रस्ताव

 क्यों  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  इस  विधेयक को  सदन  में  पुरःस्थापित  करने
 योजना  शझ्रायोग  द्वारा  खादी  जिन्हें  प्राजक  विकेन्द्रीकरण

 उद्योगों  का  नाम  दिया  जाता  हे  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  रूप  से  विचार  कर  के  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्रसंग में  art  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने
 के

 a

 के  समिति की  नियुक्ति  की  गई  ।  समिति ने  इस
 समस्या का  गंभीर  अध्ययन  यह  सिफारिश  की  कि  जसे  कि  हमने  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना में  उद्योगों  के  इस  क्षेत्र की  विकास  गतिविधियों  को  तीवब्रगति दी  थी  उसी  प्रकार  इन

 योजनाओं कौर  कार्यक्रमों  को  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  की  विभागीय  एजेन्सियों  द्वारा  कार्यान्वित

 कराया जाना  वांछनीय  होगा ।  समिति ने  ware  किया  कि  जिस  की  संविहित  शक्तियों

 की  कल्पना  की  गयी
 qy—farr BT

 रूप
 से

 खादी  बोर्ड  के  सम्बन्ध  में--उनसे  स्थिति का  पुर्णतया

 सामना  नहीं  किया  जा  इसलिये  विभाग
 में  कर्मचारियों  की  पुरी  संख्या  को  रखना

 वांछनीय  होगा  ।  विचार
 यह  था  कि  केन्द्र  में  भी  इसी  प्रकार  के  विभागों की  स्थापना  की  जाय ।

 इसलिए  जब  कर्वे  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  तो  हमारे  सामने  एक  समस्या  खड़ी  हो  गयी

 खादी  तथा
 ग्रामोद्योग

 झ्रायोग
 विधेयक

 अप्रैल  में  पुरःस्थापित किया  गया  कौर  हमने  सोचा  कि

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध में  किसी  भी
 प्रकार

 की
 भ्र ग्रे तर  कार्यवाही  करने  के  पूर्व  कुछ  कौर  विचार

 करने  की  झ्रावश्यकता थी  |  हमने  इस  पर  पुनः  विचार  किया  |  हमने  योजना  आयोग  से  तथा  अन्य

 स्तरों पर  इसके  सम्बन्ध  में  चर्चाएं की  ।  केवल एक
 अथवा

 दो
 मास  पूर्व ही  हम  इस  परिणाम पर

 पहुंचे  कि  जैसा  कि  इस  विधेयक  में  भ्रपेक्षित
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग  की  स्थापना

 के  कार्य को  प्रारम्भ  करना  वांछनीय था
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 आयोग  विधेयक

 इस  निर्णय का  मूल  कारण  यह  है  कि  यदि  हमने इस  sea  का  निपटान  करने के  लिये  किसी

 सरकारी विभाग  की  स्थापना  किये  जाने  सम्बन्धी  सिफारिश  को  स्वीकार कर  लिया  तो  इस

 समस्या को  सुलझाने  के  लिये  एक  समुचित  प्रशासनिक  व्यवस्था  को  स्थापित  करने  में

 अथवा  तीन  वर्ष लग  जाते  |

 में  एक  उदाहरण  दूंगा
 ।  जब  खादी  तथा  ग्रामोद्योग ats  ने  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों के  विकास

 का  उत्तरदायित्व  wid  ऊपर  उस  समय
 खादी  के  सम्बन्ध  में  काम  करने  वाली कुछ  संस्थाएं

 पहले से  ही  इस  क्षेत्र  में  काम  कर  रही  कौर वह  दस-पन्द्रह  वर्षो ंसे  इस  कार्य  को  कर  रही थीं  ।

 इन  संस्थानों  की  सहायता  लेकर  वह  खादी  के  विकास  कौर  उत्पादन  वृद्धि  के  मामले  में  प्रगति कर

 सकती  थीं  ।  परन्तु  ग्रामोद्योगों  के  सम्बन्ध  में  यह  स्थिति  नहीं थी  कौर  इस  विशिष्ट  प्रयोजन के

 लिये एक  संगठन  का  निर्माण  करने  में  दो  तीन  वर्ष  लग  गये  हैं  ।  गत  दो

 तीन  वर्षों  में  ग्रामोद्योगों के  लिए  हमने जिन  निधियों  का  आवंटन  किया था  उन  का  पचास  प्रतिशत

 से  अधिक  व्यतीत  हो  गया ।  स्वयं  बोर्डे  के  पास  इस  प्रकार  के  ग्रामोद्योगों का  विकास  करने  के

 लिए  कोई  प्रशासनिक  संगठन  नहीं  था  ।  हमारे  सामने  कोई  विकल्प नहीं  था  ।  या  तो  हम  वर्तमान

 को
 स्वीकार  करके  एक  नया

 विभाग  बनाते  झर  उस  विभाग में  लोगों  की  भर्ती  करके

 काम  शुरू  करते  अथवा  चुप  बैठे  रहते
 ।  एक  सन्तोषजनक  प्रशासनिक-व्यवस्था  को  स्थापित  करने

 में  दो-तीन वर्ष  लग  जायेंगे  कौर  उक्त  दो  या  तीन  वर्ष की  mate  तक  एक  समुचित  प्रशासनिक
 व्यवस्था न  होने  के  कारण  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों के  विकास  का  कार्य  रुका  रहेगा  ।

 इस  बात  की  ध्यान  में  रखते  हए  कि  हमें  उद्योगों  की  उन्नति के  लिये  भ्र ग्रे सर
 होना  @ ™e

 हमने  यह  freaa  किया  कि  खादी  कौर  ग्रामोद्योग बोर्ड  उससे  सम्बद्ध  संगठनों को

 इस  विधेयक  में  कुछ  परिवर्तनों के  साथ  स्थान दिया  गया  भ्रपनाया  जाये  ।  हमें  ऐसा  तरीका

 अ्रपनाना  चाहिये  जिससे  खादी  कौर  ग्रामोद्योग की  संतोषप्रद  उन्नति  हो  सके  ।  यही  कारण है  कि

 हमने इस  विधेयक  को  पारित  करने  का  निश्चय किया  है  |

 जो  बातें  मैंने  कही  हें  उनसे  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हमने  विचार  प्रस्ताव  विधेयक  के

 पुरःस्थापन  के  एक  वर्ष  बाद  क्यों  प्रस्तुत  किया  है  ।  इससे  माननीय  सदस्यों  को  विदित हो  जायेगा

 कि  खादी  at  ग्रामोद्योग के  बारे  में  इस  विधेयक  पर  काफी  विचार  किया  गया  हे  ।

 श्री  qo  स०  ata  :  इसे  उदासीनता कहिये  |

 Tat
 क०

 च०  रेड्डी :  में  माननीय
 सदस्य

 को
 श्राइवासन

 देना  चाहता  हूं  कि  खादी
 शौर

 ग्रामोद्योग के  बारे  में  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  सरकारों  ने  कोई  उदासीनता नहीं  दिखाई  है  ।

 अब  में  इंस  विधेयक
 की  सामान्य

 बातों  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं
 ।  विधेयक

 में  यह  उपबन्ध है  कि
 खादी

 कौर
 ग्रामोद्योग

 नाम  का  एक  आयोग  बनाया  जाये  जिसमें तीन
 से  कम

 कौर  पांच  से  अधिक  सदस्य  न  इस  आयोग
 विधेयक में  कथित  कुछ  arta  दी

 जायेंगी  |  इस  विषय  में  में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  विधेयक  के  खण्ड  १४  की  रोक

 करता हूं  जिससे  उन्हें  यह  भलीभांति  विदित  हो  जायेगा  कि  इस  आयोग  का  क्या  काम

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 आयोग  को  जो  शक्तियां  दी  गई  हैं  वे  बहुत  काफी हैं  |  उनके  भ्रनुसार  खादी  झ्र
 ग्रामोद्योग  के  बारे  में  योजना  बनाने  प्रौढ़  उन्हें  लागू  करने

 का  काम  भलीभांति
 कर  सकेगा  ।  यह

 आयोग एक  निगमित  निकाय के  रूप  में  होगा  ।

 wast  में
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 आयोग  विधेयक

 क०  Fo

 दूसरा  महत्त्वपूर्ण उपबन्ध  इस  विधेयक  में  यह  है  कि  इस  आयोग  को  झ्र खिल  भारतीय

 लादी  शर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  से  सहायता प्रथव
 प्राप्त

 होता  रहेगा  जिस  में  एक  सभापति

 शर  कुछ  सदस्य  होंगे  जैसा  कि  सरकार उचित  समझेगी  |  मंत्रणा  बो  भी  काफी  बड़ा  होगा  ।

 इस  समय  खादी
 ग्रामोद्योग

 बोर्ड  में  लगभग  पन्द्रह  सोलह  सदस्य  हम  उसे  भी

 बनाना  चाहते
 राज्य  सरकारों के  मंत्रियों  तथा  विभिन्न  बोर्डों  के  प्रतिनिधियों  के  सम्मेलन  में

 इस  वर्ष  जून  में  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को  इन  बोर्डों में

 स्थान  दिया  जाये  ।  हम  afar  भारतीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  में  राज्य  सरकारों  के
 प्रतिनिधि

 रखना  चाहते  हैं  बोर्ड  के  सदस्यों  की  संख्या  २०  या  २५  हो  सकती  है  ।  मैं  बोर्ड की  सदस्यता

 के
 बारे

 में  इस  समय  ठीक  ठीक  नहीं  कह  सकता  किन्तु  यह  तो  निश्चित  है  कि  इस  आयोग को
 परामर्श

 अथवा  सहायता  देने  के  लिये  एक  बोर्ड  बनाया  जायगा  |  प्रबन्ध  कार्य को  मंत्रणा  कार्ये से  पृथक

 रखा  जायेगा  |  मंत्रणा  के  लियें  वह  बोर्ड  उत्तरदायी होगा  जिस  का  इस  विधेयक में  उपबन्ध है

 और  प्रबन्ध  का  उत्तरदायित्व आयोग  पर  होगा

 इस  विधेयक की  oral  में  १३  या  १४  उद्योग  दिये  गये  हैं  जो  इस
 विधेयक

 के
 भ्रमित

 झरा

 जायेंगे  ।
 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  कुछ  wea  उद्योगों

 को
 ग्रामोद्योगों

 की
 सुची  में  क्यों  नहीं  शामिल

 किया  गया  है  किन्तु  इस  के  लिये  सरकार  ने  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  यदि  झ्रावद्यक

 gut तो  खंड  ३(१)  के  ate  प्राय  उद्योगों  को  भी  शामिल  किया  जायेगा  ।

 जहां  तक  झ्रायोग  के  लिये  धन  का  में  यह  बताना  चाहता  हं  कि  वित्तीय  वर्ष के  प्रारंभ

 में  सरकार  द्वारा  उसका  उपबन्ध  किया  जायेगा  प्रयास  सरकार  के  विभागीय  कार्यों  के  लिये  जिस

 प्रकार  सभा  की  दी  जाती  उसी  प्रकार  इस  के  लिये  भी  सभा से  श्रीमती ली  जायेगी  ।

 यह  रकम  प्रति  ay  सभा  द्वारा  निश्चित  की  जायेगी  |

 पिछले  तीन  वर्षों  से  बजट  में  खादी  ate  ग्रामोद्योग  के  लिये  भ्रमित  से  अधिक  रकम  दी  जा  रही

 लगभग  ५  करोड़  रुपया  प्रति  वर्ष  दिया  जाता  ्  तीन  वर्ष  पहले  यह  रकम  कम  थी  ।  फिर

 भी  हमारे  fears  में  यह  बात  मौजूद  हैँ
 कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाकाल  में  यह  रकम  काफी  बढ़
 जायेगी  |  हम  ने  ७४,०००  नम्बर  की  योजना की  स्वीकृति  दी  है  जिस पर  PEYE—YY  में

 करोड़  रुपया  व्यय  होगा  ।  जैसी  कि  हमें  ran  हैं  यदि  यह ह  योजना  सफल  हो  गई  तो  द्वितीय  योजना

 के  ग्रा गामी  वर्षों  में  हम  इस  के  लिये  ate  श्रमिक  रकम  देंगे
 ।

 मेरे  कहने  का  अभिप्राय यह  है  कि  खादी

 श्र  ग्रामोद्योग  बोर्डे  तथा  आयोग  को  जो  भी
 रकम  दी  जायेंगी  वहू  सभा  की  अनुमति  से  दी  जायेगी

 भर  प्रयोग  केवल  उतनी  ही  धनराशि  व्यय  कर  सकेगा  |

 विधेयक  में  यह  भी  उपबन्ध  हैं  कि  सरकार  की  अ्रनुमति  से  आयोग  अपने  कुछ  कार्यों  के  लिये

 नाम  बनाया  |

 एक
 महत्वपूर्ण  बात  में

 ्र
 बता  दूं  और  वहू  यह  हूं  कि  इस  आयोग  बोर्ड

 के
 कार्यों  पर  सरकार

 का  कहां  तक  नियंत्रण रहेगा  ।  आयोग  का  कार्य  सुचारू  रूप  से  चलाने  के  लिये  विधेयक  के  अधीन
 दोस्तियाँ  आयोग  को  दी  गई  हैं  ।  किन्तु  समूचा  नियंत्रण  सरकार  के  हाथ  में  होगा  ।  उदाहरण

 के
 लिये  विधेयक का  खंड  १३  यह  उपबन्ध  करता  है  कि  भ्रायोग  को  उसके  भ्रमित  पदों  के  लिये  नियुक्तियां

 करने  की  शकित  होगी  किन्तु  सरकार  की  पूर्वे  सम्मति  के  बगैर  आयोग  द्वारा  किसी
 ऐसे  व्यक्ति  की

 नियुक्ति  नहीं  की  जायेगी  जिसका  मानदेय  न्यूनतम  वेतन  ५००  रुपये  प्रतिमास  से  अधिक  है  ।

 कल  ही  जब
 कि  जीवन  बीमा  निगम

 जो
 art  से  अस्तित्व  में  पाया  एक  विशिष्ट  पहलू  की

 चर्चा  की  गई  थी  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों
 ने

 श्राशंकायें  व्यक्त  की  थीं  कि  ये  भ्रायोग  कौर  निगम  प्रपनी

 इच्छा  के  ्  कार्य  करते  प्रौढ़  इसमें  सरकार  का  कोई  हाथ  नहीं  होगा
 |  ऐसी  बात  न  हो  सके

 इसके  लिये  सरकार  ने  yoo  रुपये  प्रतिमास  से  alan  वेतन  वाले  पदों  की  नियुक्ति  की  दोषियों  को

 इस  भ्र थें
 में

 रक्षित  रखा  है  कि  ऐसी  नियुक्तियों  के  लिये  सरकार
 की

 सम्मति  लेना  आवश्यक  है
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 आयोग  विधेयक

 सभा  को  यह  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  पिछलें  चार  या  पांच  वर्षों  में  बनाये  गये  विभिन्न

 सेवायों  के  संधा  के  श्रन्तनियमों  में  भी  हम  ने  एसा  ही  किया  समवाय  अधिनियम  के  अ्रधीन  पंजीकृत

 समवायों के  लिये  यह  उपबन्ध  है  कि  उन  के  rar  के  भ्रन्तर्निंयमों  में  निश्चित  वेतनों  से  अधिक  वेतन

 वाले  पदों  पर  नियुक्तियों  के  लिये  पहले  सरकार  की  अनुमति  प्राप्त
 की

 जानी  चाहिये
 ।

 खंड  १८  कौर  १९  के  MAA  प्रयोग  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बजट  में  उसके  लिये  उपबन्ध

 की  गई  रकम  को  व्यय  करने  का  पूरा  भ्र धि कार  है  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  की  पूवे  अनुमति  के
 बिना

 are  के  अधीन  या  ग्रामोद्योग  के  अधीन  उपबन्धित  रकम  को  इधर  उधर  का  अधिकार

 नहीं है  ।  इस  प्रकार  हम  देखते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  नियंत्रण  मौजद  है
 ।  इस  का

 बन्ध  विधेयक के  खंड  १४  में  भी  किया  गया  है  ।

 इसलिये  सरकार  ने  सामान्य  शक्ति  अपने  लिये  सुरक्षित  रखी  है  प्रौढ़  इसके
 भ्रन्तर्गत

 सरकार

 आयोग को  किन्हीं  बातों  को  करने  के  लिये  किसी  भी  समय  आदेश  दे  सकेगी  |  इस  उपबन्ध  का  यह

 नहीं  है  कि  सरकार  इन  शक्तियों  का  लगातार  प्रयोग  करेगी  प्रौढ़  आयोग  अथवा  बोर्ड  के  दिन  प्रति

 दिन  के  काम  में  हस्तक्षेप करेगी  ।

 दी०  चल  शर्मा  :  et  यह  है  कि  उसकाਂ  प्रयोग  कभी  नहीं
 किया  जायेगा  |

 श्री wo  च०  रेड्डी  :  यह  तो  में  नहीं
 जानता

 ।  संभव  है  कि  यदि  माननीय  सदस्य
 को

 यह

 शाक्ति  दी  जाती  तो  वे  उसका  प्रयोग कभी  न  करते  ।  किन्तु  जिसे
 दायित्वों

 का

 ज्ञान  निश्चय  ही  सतक  रहेगी  प्रौढ़  भ्रांत  आवश्यक  होने  पर  हस्तक्षेप  करने  अ्रथवा  ०५  देने
 की  इस  शक्ति  का  प्रयोग  करेगी  ।  सरकार  इस  शक्ति  का  प्रयोग  ऐसा  कभी  नहीं  करेगी  जिससे  लोगों

 को  यह  धारणा  हो  कि  विलम्ब  कम  करने  इस  प्रकार  आयोगों  निगमों  को  किसी  हद  तक

 स्वतंत्रता  देने  के  लिये  लाल  फीते  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  उसने  जिन  स्वशासी  निकायों  का  गठन

 किया  है  उनके  मार्ग  में  वह  सदा  बाधक  होती  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यदि  माननीय  सदस्य  श्री  एपलबी

 के  प्रतिवेदन  को  पढ़ें  तो  वे  इस  बात  को  समझ  जायेंगे  ।  में  यह  wen  करता  हूं  कि  वह  उसे  पढ़ेंगे

 किन्तु  मेरा  निवेदन  हैं  कि  वे  उसे  बार  बार  पढ़ें  ।
 श्री  एपलबी  ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  में

 जो
 बातें  कहीं  हैं

 उनसे  यद्यपि  माननीय  सदस्य  पूर्ण  रुप  से  सहमत  न  किन्तु  प्रतिवेदन  का  wrest  यह  हैं
 कि  हमें

 दिक्पतियों  का  प्रत्यायोजन  अ्रधिकाधिक  करना  चाहिये  विभिन्न  स्तरों  पर  इन  शक्तियों  क  प्रयोग

 की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  उन  दोषियों  का  प्रत्यायोजन  करने  के  बाद  उनका  प्रयोग  करने

 वाले  अ्रधिकारियों  पर  भ्रत्यधिक  नियंत्रण  रखना  उचित  नहीं  होगा  ।  इस  प्रकार  हम  अपनी  सभी

 गतिविधियों  में  तेज  से  सफलता  प्राप्त  कर  सकेंगे  |  इस  प्रश्न  को  हमें  इस  दृष्टिकोण  से  हल  करना

 चाहिय े।

 मेंने  यह  पहले  ही  कहा  है  कि  इस  संविहित  आयोग
 की

 स्थापना  से  संसद्‌  के  प्रति  सरकार
 का

 जो  दायित्व  हैं  वह  समाप्त  नहीं  होगा  ही  कुछ  दायित्व  आयोग  पर  जिसे

 कार्यपालिका  शक्ति  प्राप्त  होगी  |

 इसके  बाद  में  इस  विधेयक  के  कुछ  पहलू  बताता  हूं  ।  खंड  २२  के  प्रधान  प्रयोग  इस  प्रकार

 लेखे  रखेगा  जिस  प्रकार  सरकार  निर्धारित  करेगी  ।  लेखा-परीक्षा भारतीय  लेखा  विभाग  करेगा

 कौर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  उन्हें  प्रमाणित  करेगा  ।  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  प्रमाणित

 लेखे  तथा  तत्सबंधी  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  संसद्‌  के  प्रत्येक  सदन  में  पेदा  किया  जायेगा  ।  इसका

 ae
 यह  है  कि  प्रतिवर्ष  इन  प्रतिवेदनों  के  जरिये  आयोग  बो  गतिविधियों  से  संसद्‌  को  परिचित ा  ७  ह

 कराया  जायगा  |
 उनके  कार्य  के  लेखों  के  श  को  भी

 ससद्‌ ष्भ  में  पेदा  किया  जायेगा
 ।
 आयोग

 अरपना

 tat  अंग्रेजी  में
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 ara  विधेयक

 ह त्री
 Fo

 प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  करेगा  भ्र  बोर्ड  और  आयोग  के  कार्यकरण  का  प्रतिवेदन  सरकार

 प्रतिवर्ष  संसद  में  पेदा  करेगी  ।
 इसका

 we
 यह  है

 कि
 जिस  वर्ष

 के
 लिये  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  है  उसके

 दौरान  इस  आयोग  ने  किस  तरीके  से  काम  व्यय  किस  प्रकार  क्या  सफलता  प्राप्त  की

 झर
 कया  कोई  राशि  व्यतीत  हुई  इन  बातों

 को
 जानने  का  इस  सदन  को  प्रतिवर्ष  प्राप्त  होगा  ।

 प्रतिवेदन  यह  स्पष्ट  करेगा  कि  पर्याप्त  निधियों  के  कारण  किन  कार्यों  में  बाधा  उत्पन्न  हुई  में

 arn  करता  हूं
 कि

 आयोग  के  लिये  राशि  मंजूर  करने
 के

 लिये  जिस  समय  संसद्‌
 को

 कहा  जायेगा  उस

 समय  प्रत्येक  सदन  में  इन  सब  पहलों  ८५  महालेखा  परीक्षक  के  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन

 को  पेश  किया  जायेगा  ।  इसलिये यह  स्पष्ट  है  कि  इस  सभा  के  समूचे  नियंत्रण--संसदीय

 की  व्यवस्था  की  जायेगी  उसका  प्रयोग  किया  जायेगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  प्रिय  महत्वपूर्ण  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  |  माननीय  सदस्यों

 ने
 यह  देखा  होगा कि  इस  विधेयक के  बारे में  मेंने  कुछ  संशोधनों

 की  सूचना  दी
 है  ।  उनमें

 से
 अधिकांश  शाब्दिक  है  जिनके  बारे  में  कहना  मेरे  आवश्यक  नहीं  है  ।  किन्तु  एक  संशोधन

 महत्वपूर्ण  ह है  जिसकी  कौर  में  माननीय  सदस्यों का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं
 ।

 उसका  यह

 fe  आयोग  की  गतिविधियों  को  जानने  के  लिये  कौर  aia  नियमों  कौर  प्रक्रियाद्नों  के  अनुसार

 व्यय  करने  की  व्यवस्था
 करने के  लिये  एक  वित्तीय  सलाहकार  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 संशोधन  इस  प्रकार  है  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति ३२  के  निम्न  जोड़  दिया  जाये

 आयोग  का  वित्तीय  सलाहकार--केन्द्रीय  सरकार

 किसी

 ऐसे*  व्यक्ति  को  आयोग

 का  वित्तीय  सलाहकार  नियुक्त  करेगी  जो  सदस्य  नहीं हैਂ

 यह  एक  महत्वपूर्ण  संशोधन  हू  चित्त  sore  के  साथ  काफी  चर्चो  के  बाद
 इस

 संशोधन  की  सूचना  दी  गई  है  ।  जब  यह  देखा  गया  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  वर्षों में  इस
 आयोग को  करोड़ों  रुपये  व्यय  करना  होंगे  तो  यह

 अत्यन्त  प्रावश्यक समझा  गया  कि  विधेयक  में  जो
 अन्य  संरक्षण  हमने  पहले ही  रखे  हैं  उनके  अतिरिक्त  एक  ऐसा  अतिरिक्त  संरक्षण  होना  चाहिये
 जिसका  सुझाव  इस  संशोधन में  दिया  गया  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  खादी
 और  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  लिये  लगभग  ७०  करोड़  रुपये  की  राशि  शझ्रावंटित की  गई  हैं  ।  जिस  नम्बर
 चरखा  कार्यक्रम  के  बारे  में  हम  सोच  रहे  हें  यदि  उसे  भ्रन्ततोगत्वा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  AAT

 किया  गया तो  कुल  राशि  लगभग  २००  करोड़  रुपये  होगी  |  इसलिये जिस  आ्रायोग  का  गठन  हम

 करने  जा  रहे  उसे  यदि  इतनी  राशि  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करना
 है

 तो  इस  निकाय  पर  भ्रान्ति
 नियंत्रण को  कायम रखना  न  केवल  संसद  के  लिये

 आवश्यक  है  बरन  यह
 भी

 आवश्यक  है
 कि  जो

 मंत्रालय  इस  आयोग के  उचित  कार्यकरण के  लिये  उत्तरदायी  है  उसके  कौर  स्वयं  आयोग के  ढांचे

 में  इस  बात  का  समुचित  प्रबन्ध  करने  केਂ  लिये  वित्तीय  प्रतिबन्ध  होने  चाहिये  कि  खादी
 झर

 ग्रामोद्योग
 के  विकास  के  लिये  संसद्‌  द्वारा जो  राशियां  आवंटित  की  जाती  हैं  उनका  व्यय  सर्वविदित  वित्तीय

 नियमों  शौर  विनियमों  के  अनुसार  हो  ।  इसीलिये  हमने एक
 वित्तीय  सलाहकार  नियुक्त  करने

 का  निर्णय  किया  है  जो  आयोग  की  गतिविधियों  से  परिचित  रहेगा भ्र  आयोग  के  कार्यकरण  के

 वित्तीय  पहलुओं  के  बारे में
 आयोग

 का
 मार्गदर्शन

 करना  उसका
 दायित्व  होगा |

 मेरा  ख्याल  है  कि  इस  शभ्रवस्था  में  सदन  का  भ्र  समय  लेना  मेरे  लिये  श्रावस्ती नहीं  I

 मेरे  पास
 ऐसी

 कई  बातें
 हें

 जिनकी  कौर  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  आकर्षित  करना  है
 ।

 चर्चा  किस

 प्रकार  होती  है  तथा  माननीय  सदस्य  किन  बातों  को  उठाते  हैं  इसका  में  ध्यान  रखूंगा  ।  इसके  बाद

 उन  बातों  को  अपने  उत्तर  के  दौरान  स्पष्ट  करने  का  में  प्रयत्न  करूंगा
 |

 उदाहरण  के  लिये  में  यह

 बता  सकता  a — ary  मुझे  पूर्वानुमान  नहीं  करना  में  माननीय  सदस्यों  की  cravat  की

 करूंगा  ध  तत्पश्चात  उन  बातों को  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।
 यदि

 में
 पुर्वानुमान

 करने  लगूं  तो  संभव  है  कि  में  जितना  समय  लेना  चाहता  हूं  उससे  अ्रधिक  ले  लूंगा  ।  में

 ऐसा  नहीं  करूंगा  ।
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 आयोग  विधेयक

 ara  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  एक  ऐसी  संस्था  स्थापित  क  रना  प्रख्यात  आवश्यक  है  जो
 खादी

 श्र  ग्रामोद्योग के  क्षेत्र  में  सफलता  प्राप्त  कर  सक े|  जैसा  कि  में  कह  चुका  इस  विधेयक में  जिस

 संविहित
 निकाय  की  कल्पना  हमने  की  है  वही  एकमात्र  उपाय  है  जिससे  हम  इन  उद्योगों  सम्बन्धी

 विकास  कार्यक्रम  को प्रोत्साहन दे  सकते  हैं  ।

 गत  कुछ  वर्षों  के  भ्रनुभव से  यह  स्पष्ट  है  कि  सफलता  प्राप्त  करने  का  सर्वोत्तम तरीका  यह

 है  कि  बड़ें  या  छोटे  उद्योगों  के  लिये  समवाय  श्रथिनियम  के  नर अधीन  निगम  या  समवाय  स्थापित  किये
 या  वास्तव  में  एक  ऐसा  आयोग  स्थापित  किया  जाये  जो  सरकार के  नियन्त्रण

 कौर  के  भ्रमित प्रौढ़  तरंत में  संसद्‌  के  नियंत्रण के  प्रधान  हो  ।  पिछले  ४-४  वर्षों  में  समवाय
 अधिनियम

 के
 anita

 अनेक  पंजीकृत  समवायों  के
 संचालन

 के  अनुभव  से  में  यह  निस्संकोच  कह

 सकता  हूं  कि  उत्पादन  मंत्रालय  के
 नियंत्रण

 के
 भ्रमित  कारखानों  जेसे  सुन्दरी  उर्वरक  या  डी०  डी०

 टी ०  कारखाना  या  पेन्सिलिन  कारखाना या  अन्य  कारखानों के  प्रबन्ध  के  समवाय  अधिनियम

 के  अधीन  समवाय  स्थापित  करने  की  पद्धति  बहुत  सफल  रही  है  कौर  उससे  अच्छा  परिणाम  निकला

 उत्पादन  मंत्रालय  के  अधीन  हरनेक  समवायों  के  संचालन के  पिछले  चार  पांच  वर्षों में  शायद ही
 ऐसे  कोई  कराये  हों  जब  कि  इन  समवायों  को  जान  बूझ  कर  दी  गयी  स्वायत्तशासिता  में  बाधा

 डाली  गयी  हो  ।  किन्तु  साथ  ही  में  यह  भी
 कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इन  समवायों

 की

 प्रणार्ल  को  और  सतकंता से  ध्यान  देती  रहेगी  |  में  यह  नहीं  बनाना  चाहता  कि  वह  किस  प्रकार

 ध्यान  क्योंकि  उसमें कुछ  समय  लगेगा  ।  हमें  कार्यावलि को  प्रतियां  we  बोर्ड की  बैठकों  का

 विवरण  सिलता  हैं  ।  हमारा  एक  पदाधिकारी  ate  में  रहता  सचिव  या  संयुक्त  सचिव  अध्यक्ष

 होता  प्रबन्ध  संचालक  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  जाते  हें  कौर  हमें  प्रत्यक्ष  अप्रत्यक्ष  रूप से

 समवायों  के  कार्य  का  ज्ञान  रहता  है
 ।

 में  माननीय  सदस्यों
 को  आश्वासन

 दे  सकता हूं  कि  जिन

 मामलों  में  उत्पादन  नीति  या  वित्तीय  नीति  या  विपणन या  भरती  की  नीति  का  सम्बन्ध होता
 सरकार ने  सेवा  के  ग्रमर्क-श्रमुक ् च्  भ्रन्तनियम  के  आदेश

 न
 देकर  बल्कि  भ्रच्छे

 दबाव  से  या  राजी

 ठीक  समय  पर  ठीक  बात  कह  कर  श्रपना  काम  करने  में  कोई  संकोच नहीं  किया  है  ।

 इस  प्रकार हम  काम  कर  रहे  इस  विधेयक  के भ्रन्तगंत  मुख्य  सिद्धान्त  यह  है  कि  एक

 एक  आयोग  उसे  अधिकतम  स्वायत्तशासिता  दीजिये  we  साथ  ही  सर्वागीण  नियंत्रण

 की  अपनी  शक्तियां  सुरक्षित  रखिये  ate
 इस

 कौर  ध्यान
 दीजिये

 कि  धन  वित्तीय नियमों  site
 विनियमों  के  श्रतुसार  उचित  ढंग  से  खर्चे  किया  जाये  ।  इस  विधेयक में  हमने  यह  उपबन्ध बनाया  है  ।

 सफलता  प्राप्त  करने  के  लिये  उन्हें  अ्रधिकतम  स्वायत्तशासिता दे  कर  स्वतंत्र छोड़  दीजिये  |

 ara हे  कि  मेंने  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाया  है  ।  यही  समय  है  जब  कि  हम
 प्रयोग  करें  प्रौढ़  देखें  कि  वह  किस  प्रकार  कार्यान्वित  होता है  ।  इन  विषयों  में  कोई  बात  अंतिम

 नहीं है  ।  यदि  इसमें  हम  सफल  होते  हें  तो  हम  wea  उद्योगों
 के  लिये  उसे  नमूने  के  तौर  पर

 सकते  यह  एक  उपयोगी  प्रयोग  है  ।  यदि  हम  सफल  नहीं  होते  तो  हम  उन  दोषों  की  जोर

 या
 उन  पहलुओं  पर  ध्यान  देंगे  जिन्हें ठीक  करने की  जरूरत  पौर  उचित  समय पर  उचित

 कार्यवाही  करेंगे  ।  में  सिफारिश करता  हूं  कि  यह  विधेयक  स्वेसम्मति से  स्वीकार  किया  जाये  ।
 में  देखता  हूं  किं  माननीय  सदस्यों

 ने  किसी  संशोधन  की  सुचना नहीं  दी  है  ।  यदि  कोई  ऐसे  संशोधन

 हों  जिनसे  विधेयक  में  सुधार  होता  हो  तो  में  उनका  स्वागत  करूंगा
 ।

 यदि  वे  उस  प्रकार  के
 न

 हों  तो

 में  उचित  समय  पर  यह  निवेदन  करूंगा  कि  संशोधन  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  है
 ।

 मैं  सभा  का
 भ्रमित  समय  लेना  जरूरी नहीं  समझता  ।  में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें

 श्री  झुनझुनवाला  )  :
 इस

 खादी  के  बारे
 में

 महात्मा  गांधी  का  जो  भी
 उद्देश्य था  STATA  का  क्या  उद्देश्य  क्या  इसका  उद्देश्य  लोगों को  रोजगार

 दिलाना  है  और
 यदि

 तो  क्या  वह  पूरा  होगा  कौर  क्या  ग्रामोद्योग  तथा
 खादी

 की

 वस्तुएं  मिल

 मूल  wait
 में
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 आयोग  विधेयक

 झुनझुनवाला |

 उद्योग या  हाथकरघा  उद्योग  या  इस  प्रकार  के  किसी  उत्पाद  से  स्पर्धा  कर  यदि

 इसका  क्या  उद्देश्य हैं  ये  उत्पाद  किस  प्रकार  बेचे  जायेंगे
 ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :  माननीय

 मंत्री  ने  पहले  ही  बताया  है
 कि

 कुछ  बातें  उन्होंने
 बाद  में  कहने

 के  लिये  रख  छोड़ी है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  भ्र पना  तक दें  वे  उसका  उत्तर  देंगे  ।

 प्रस्तुत |

 श्री  दी०  do  शर्मा
 :

 में
 इस

 विधेयक
 का स्वागत करता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  at

 ge  विधेयक

 की  जो  विस्तृत  व्यवस्था  की  में  उसका  भी
 स्वागत

 करता  हूं
 |  किन्तु में  एक  बात  यह  नहीं  समझ

 पाता  कि  भारत  सरकार  को  सभी  प्रयोजनों  के  लिये  सभी  प्रकार  के  अनेक
 अ्रायोग  निगम  स्थापित

 करने  का  शौक  कैसे  पैदा  gar
 यह  एक  नयी  सनक  है  कौर  इसे  भी  देखना  होगा कि  वह  ठीक

 तरह  से  कार्यान्वित  होती  है  या  नहीं  ।  में
 जानना  चाहता  हूं  कि  ये  आयोग  निगम  बनाने के

 विषय  में  हम  इतनी  जी  तोड़  जल्दबाजी  क्यों कर  रहे  इस  मंत्रालय  या  उस  मंत्रालय  द्वारा

 चलाये  गये  भ्र  पों  के  बारे  में  में  कोई  राय  नहीं  देना  चाहता  ।  ग्रामोद्योग या  ऐसी

 चीज के  लिये  जो  सामान्य  जनता  के  उपभोग  के  लिये  बनी हुई  सर्वोत्कृष्ट  मार्ग  विकेन्द्रीकरण का

 न  कि  कोई  निगम  या  भ्रायोग  बनाने का  ।  किन्तु  विकेन्द्रीकरण  का  सिद्धान्त  लागू  करने  के

 बजाय  हम  प्रतिशोध  के  साथ  श्रघिक-केन्द्रीयकरण  कर  रहे  में  जानता  हूं  कि  माननौय  मंत्री

 या  हम  लोग  जिन  समस्याओं  का  हल  चाहते  वे  इस  प्रकार  हल  नहीं  होगी  ।

 फिर  में  सोचता  था  कि  मंत्री  महोदय  एक  एसा  संगठन  स्थापित  करेंगे  जो  ग्राम  पंचायत  से

 प्रारंभ  राज्य  श्र  संभव  हो  तो  केन्द्रीय  स्तर  तक  पहुंचता  ।  मेरी  तो  राय  यह  है  कि

 इस
 तरह  के  मामलों

 में  केन्द्र का  कोई  हाथ न  होना  चाहिये  शोर  सभी  बातें  राज्य  स्तर पर  की

 जायें  |  केन्द्र इस  प्रकार  का  कोई  आयोग
 स्थापित

 न  करे  ।  मेरा  पहला  निवेदन यह  है  कि
 खादी  उद्योग  wie  ग्रामोद्योगों के  विकास  के  लिये  केन्द्र  sod  सारी  शक्तियां  राज्यों  को

 योजित  कर  दे  अन्यथा  मेरे  विचार से  ये  उद्योग  केन्द्र  के  प्रधान  रहने  पर  विकास  के  वांछनीय  स्तर

 तक  न  पहुंच  पायेंगे ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  उपभोक्ता  कौर  इन  उद्योगों  से  सम्बन्धित  जनता

 के  हित  में  खादी  कौर  ग्रामोद्योग के  लिये  दो  अलग  अलग  संगठन होने  चाहिये  थे  ।  खादी का

 महत्व  है  पौर  वह  एक  ऐसा  महत्व  हैं  जिस  पर  पूरा-पुरा  ध्यान  देना  श्रावस्ती है  ।  खादी

 ग्राम  पुर्ननिर्माण की  नींव  उससे  बहुतों
 को  रोजगार  मिलेगा

 ate  ग्रामोद्योगों में  वह

 भूत  उद्योग  होगा  ।  इसलिये  खादी  की  दूसरी  भ्रमण  चीजों से  अलग  रखा  जाना  चाहिये प्रौर  वह

 किसी  के  साथ  संबद्ध  नहीं  की  जानी  चाहिये
 ।  यद्यपि  में  आयोग  के  पक्ष  में  नहीं  फिर  भी  eal  मंत्री

 निगम  या  आयोग  बनाना  चाहते  हों  तो  में  यह  कहूंगा  कि  खादी  शर  ग्रामोद्योग के  लिये दो  अलग

 अलग  संस्थायें  होनी  चाहिये  ।  इस  मिले  जुले  ग्रा योग  के  कारण  दोनों  ही  उद्योगों  की  उचित

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकेगा  कौर  दोनों  को  हानि  होगी  तथा  दोनों ही  ग्रसित  विकास ale  उन्नति  न

 कर  |

 कि  में  अपने  मंत्रियों  का
 यह

 दृष्टिकोण
 नहीं  समझ  पाता  कि  जब  कभी  कोई  विधेयक  वे

 किया  जाता  है  ।  ग्रामोद्योग  के  विषय  में  जम्मू प्रस्तुत  करते  हें  तब  जम्मू
 ग्राम  काश्मीर

 शर  काश्मीर  ने  एक  उदाहरण  स्थापित  किया  है  कौर  इन्हीं  उद्योगों के  कारण  ही  वह  फला फला

 वह  भारत  का  एक  भाग  है  कौर  जितने
 ही  शीघ्र  हम  उसे  मान  हमारे  लिये  उतना  ही  अच्छा  होगा  ।

 ऐसे  विधेयक  प्रस्तुत  करने  से  क्या  लाभ
 जिनमें

 यह  कहा  गया हो  कि  ये
 विधियां  जम्मू  कौर  काश्मीर

 पर  लागू  नहीं  होनी
 ?

 म्रंग्रेजी  में
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 a

 खादी

 यक

 श्री  क०  च०  रेड्डी  माननीय
 सदस्य  के  भाषण  में  बाधा

 डालने
 में  मुझे खेद  है  किन्तु में

 oat  ही  बता  देना  चाहता  हूं  कि  खादी  आयोग
 या  इस  विधेयक

 द्वारा  राज्य
 सरकारों

 को
 क्षेत्र

 से

 बाहर  नहीं  निकाल  दिया  बल्कि  खादी
 a

 ग्रामोद्योगों  के
 विकास

 के
 क्षेत्र

 में  वे
 झपना

 उत्तरदायित्व  पूरा  करते  उन्हें  अपने  कार्यक्रम  के श्रनुसार भ्रागे बढ़ाने बढ़ाने  में  कोई  रुकावट  नहीं

 होगी  ।  यह  उनके  प्रयत्नों  के  लिये  एक  सहायता के  रूप  में  है  ।

 श्री
 do  चं०  शर्मा

 :  में  मानता  हूं  कि  सभी  राज्यों  को  अपना  कार्य  करना  होगा  किन्तु  में

 यह  नहीं  समझ  पाता  कि  ट  और  काश्मीर  को  श्रपर्वाजत  करने  में  क्या  तक॑  है
 ।

 मेरा  यह  कहना

 है  कि  जम्मू  प्लोर  जो  कुटीर  उद्योगों  का  घर  जहां  के  लोगों  की  जीविका
 उद्योगों

 पर  निर्भर  है  कौर  जहां  से  हमें  कुटीर  उद्योगों  के  नमूने  मिलते  इस  विधेयक  से  भ्रुप्रवर्जित  नहीं  किया

 जाना  चाहियें  था  ।  यह  एक  alee  प्रकार  का  विधेयक  है  भ्र ौर  में  इसके  लिये  कोई  कारण  नहीं

 पाता कि  उसे  क्यों  छोड़  दिया  जाये  ।

 मंत्री  महोदय  एक  बनाने  जा  रहे  हैं  वे  कहते  हैं  कि  राज्यों को  शामिल  किया

 जायेगा  |  वह  एक  साधारण  आयोग  नहीं  होगा  बल्कि  एक  महा  आयोग  होगा  जो  प्रत्येक  को

 मंत्रणा  देगा  ।  वह  राष्ट्रीय  महत्व  का  एक  विस्तृत  विषय  होगा  कौर  इतने  महत्वपूर्ण  दायित्व  को

 केवल  आयोग  क  तीन  या  alan  से  अधिक  पांच  सदस्य  पुरा  में  नहीं  जानता  कि  ऐसे  महामानव

 कहां  से  ढूंढ  कर  लाये  जायेंगे  जो  भारत  के  सभी  गावों  में  श्र  नगरों  में  इन  महत्वपूर्ण  का

 विवेचन कर  सकेंगे  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  कुछ  ऐसी  चीज  है  जो  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  है  ।

 यह  कहा  गयी  है  कि  afar  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  इस  अ्रायोग  की  सहायता

 करेगा  |  यहां  भी  हम  वही  बात  पाते  अर्थात  प्राधिकारों  बोर्डों  की  कौर  अभिकरणों  की  संख्या

 बढ़ाना  ।  में  पूछता  हूं  कि  ऐसा  आयोग  या  ats  कयों  नहीं  बनाया  जाता  जिससे  मंत्रणा  प्रशासन

 दोनों  ही  कार्य  एकत्र  कर  दिये  जाते  ।  गेर-सरकारी  ae  सरकारी  सीमित  सेवायों  के  मामलों  में

 हम  इन  दो  कार्यों  | अलग  प्रति  नहीं  रखते  किन्तु  हम  मंत्रणा  कार्य  के  लिये  एक
 कार्यपालिका  झ्रायोग  के  लिये  एक  झ्रायोग  बनाने  जा  रहे  हैं  |

 मुझे  यह  कहना  ही  होगा  कि  ये  मंत्रणा  बोर्ड  केवल  शोभा  बढ़ाने  का  काम  करते  हें  ।  उनके

 इतिहास  पर  हमें  गौरव  नहीं  हो  सकता  ।  यदि मंत्री महोदय  का  भी  यही  मत  हो  तो  वे  एक  ऐसा

 या  बोर्ड  बनाने  की  प्रस्थापना  सामने  रखें  जिनमें  ये  दोनों  ही  कायें  एक  साथ  जोड़

 दिये  जायें  ।  किन्तु  प्रारंभ  में  मंत्री  महोदय  एक  कौर  मंत्रणा  कार्य  कौर  दूसरी  भर  उसे  कार्यान्वित

 करने  का  कार्य  रख  रहे  हें  ।  केवल  इतना  ही  उसमें  तो  उत्तरदायित्व  के  विभाजन का  तत्व

 कार्यों  के  विभाजन  से  देश  का  कोई  भला  नहीं  होगा  ।

 लोक-लेखा  समिती  के  सदस्य  के  में  कई  मंत्रालयों  के  में  रहा और में  इन  मंत्रालयों

 के
 वित्तीय  सलाहकारों से  मिला  हूं  ।  में  जानता  हूं  कि  वे  बहुत  महत्वपूर्ण  किये  करते  हें  किन्तु  वे  इन

 संस्थाओं
 की  कार्यक्षमता उस  हद  तक  बढ़ाते  जिसकी  हम  ara  करते  हैं  ।  इसलिये  में  यही

 कहूंगा  कि  तीन  या  पांच  महामानव  वाले  निगम  जिसके  साथ  एक  मंत्रणा  ats  एक  वित्तीय

 सलाहकार  इस  देश  को  कोई  लाभ  नहीं  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  झ्रायोग  की  बेठक  महीने  में  कम  से  कम  एक  बार  होगी ।  में  नहीं

 समझ  सका  कि  वे  इस  एक  बैठक  में  सारे  भारत  की  समस्याओं  का  हल  कैसे  निकाल  लेंगे  |

 जहां  तक  नियुक्तियों  का  संबंध  है  यह  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  जिस का  वेतन  Yoo

 रुपये  प्रतिमास से  अधिक
 केन्द्रीय

 सरकार  की  पूर्व  मंजूरी  के  बिना  नियुक्त  नहीं  किया  जा

 सकेगा

 |

 नियुक्तियों  के  संबंध  में  मेरे  बड़े  कट्टर  विचार  हैं  और  मेरे  विचार  में  निम्न  श्रेणी  के  लिपिकों

 मूल  wit  में
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 आयोग

 दी०  चं०  फार्मा

 या  उच्च  श्रेणी  के  लिपिकों  या  area  किसी
 क

 के  पद  पर  नियुक्तियों  के  लिये  एक  पृथक  प्रकार  का

 चुनाव  बोर्ड  होना  चाहिये  कौर  उस  बोर्ड  की  सहायता  के  लिये  कोई  बाहर  का  व्यक्ति  भी  उसमें

 होना  चाहिये  जिससे  कि  नियुक्तियों  की  प्रक्रिया  में  सभी  का  विश्वास  प्राप्त  हो  सके  ।

 पंजाब  में  उच्च  पदों  पर  नियुक्तियों  के  लिये  सेवा  है  भर
 ५०  रुपये  से  १४५०  रुपये

 के  बीच  के  वेतन  पद  के  लिये  भी  अधीनस्थ  सेवा  आयोग  की  व्यवस्था  इसलिये इस  आयोग  को

 नियुक्तियों  के  मामले  में  संपूर्ण  प्राधिकार  देना  लाभदायक  न  होगा
 ।

 निःसन्देह जो  उद्  बताये  गये  हैं  वे  सभी  मूल्यवान  परन्तु  मंत्री  महोदय  को  हमें  यह
 भी

 बताना  चाहिये  था  कि  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये  कच्चे  माल  कौर  उपकरणों

 के  संबंध  में  कैसी  गवेषणा  की  जायेगी  उन  उपकरणों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाहियां
 की  जायेंगी  क्योंकि  जहां  तक  इनका  संबंध  हैं  इन  की  भ्रत्यधघिक  कमी है  |

 में
 यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  वस्तुओं  की  बिक्री  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये  जायेंगे  और

 प्रविधियों  में  गवेषणा  काय  के  संबंध  में  कौन  सी  संस्था  स्थापित  की  जायेगी  ।  विधेयक  के  खंड  १४  में

 कछ  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  दिये  गये  हैं
 ।

 जिन  गतिविधियों
 की

 माननीय
 मंत्री

 ने  चर्चा  क़ी
 है  यदि

 उनकी  कुछ  रूपरेखा
 भी  हमें  दी  होती  तो  मुझे  अत्यन्त  प्रसन्नता  होती  |

 क्योंकि  इस  संबंध
 में

 हमें  ब्योरा  नहीं  बताया  गया  में  यह  अनुभव  करता  हूं  कि  यद्यपि  यें
 बातें  की  जायेंगी  तथापि  हो  सकता  है  कि  वे  इस  मामले  में  अ्रभिरुचित  व्यक्तियों  की  इच्छाश्रों  के

 भ्रनुसार न  हों  ।

 जैसा  कि  मेंने  प्रारंभ  में  कहा  दो  निधियां  एक  ग्रामोद्योगों के  लिये  कौर  एक

 खादी  के  यदि  निधियां  पृथक  रखी  जानी  हें  कृत्य  भी  पाक  होंगे  तो  मझे  समझ  में  नहीं  भ्राता

 कि  इनके  लिये  एक  ही  ats  क्यों  हो  ।

 मेंने  पृष्ठ  १०  पर  अनुसूची  को  पढ़ा  है  कौर  देखा  ह  कि  ग्रामोद्योगों  के  विकास  के  लिये  अत्यधिक

 गुंजायश  की  उसमें  व्यवस्था  है  |

 श्री  श्रीनारायण  दास
 )  :  एक  शभ्रौचित्य प्रश्न  हे  ।  इसका  संबंध  लोक

 सभा  द्वारा  इस  विधेयक पर  करने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पहिले  भाषण  खत्म  हो  लेने  दीजिये
 ।

 श्री  दी०  चं०  दार्मा  :  जो  अनुसूची  दी  गई  है  वह  काफी  विस्तृत  है
 ।

 जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  उससे  भ्रमण  ग्रामोद्योगों  को  भी  सम्मिलित  किया  जायेगा
 ।

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  लकड़ी  का  काम  एक  बहुत  ही  प्रसिद्ध  कुटीर  उद्योग  हैं
 ।  इसे  भी

 उसमें  सम्मिलित करना  चाहिये  ।

 त  द  दह  यत  @  et

 लादा  कि इसका की गठन  सगा  किसी  परन मुझे  संदेह  है  कि  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  के  लिये  इस  आयोग  का  गठन  सहायक  सिद्ध

 हम  जिस  युग
 ने  रह  रहे  हैं  वह  परीक्षणों  का  युग  है  इसलिये  माननीय  मंत्री  इस  संबंध  में  भी  परीक्षण

 कर  सकते हें  ।  मेरे  विचार  में  यह  परीक्षण  अधिक  लाभदायक  सिद्ध
 न

 होगा
 ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :.  भ्रौचित्य  set  यह  हैं  कि  संविधान  के  pares  २४६  के

 संसद्‌  को  सप्तम  भ्रनुसूची  की  TAT  (  १  )  में  संघ  सूची  में  प्रणीत  विषयों
 में

 से  किसी  के  बारे

 में  बनाने
 की

 अनन्य  शक्ति  @ |  qs
 २

 के  अनुसार  सुची  है  में  प्रगणित  aah
 समवर्ती

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 नित  Weal  Ra  Aas

 सूची  में  से  किसी  के  बारे  में  विधि  बनाने  की  भी  चय  को  शक्ति  हैं
 ।

 का  सामान्य  उल्लेख

 राज्य  सूची  की  मद  २४  में  है  ।  सूची  १  की  मद  ५२  में  कहा  गया  है  उद्योग  जिनके  लिये  संसद  ने

 विधि  द्वारा  घोषणा  की  है  कि  लोक  हित  के  लिये  उन  पर  संघ  का  नियन्त्रण  इष्टकर  हैਂ  |  इसलिये

 इस  सभा  को  खादी  कौर  ग्रामोद्योगो ंके  संबंध  में  विधि  बनाने  की  तब  तक  कोई  शाक्ति  नहीं  है  जब

 तक  कि  इन्हें  ष्  विधि  द्वारा  लोक  हित  के  लिये  इष्टकर  घोषित
 न

 करे
 ।

 राज्य  सूची  में  सुची  ३  की  प्रविष्टि  ३३  के  उपबन्धों  के  प्रधान  रहते  हुए
 के

 संभरण  वितरण  के  संबंध  में  एक  अन्य  मद  है  |  समवर्ती सूची  की  प्रविष्टि  ३३  में  भी  यह  उद्योग

 सम्मिलित नहीं  से  )  तक  जो  मद्दे  हूं  उनमें  खादी  we
 सम्मिलित  नहीं

 ह

 इसलिये जब  तक  इस  विधायक  में  यह  उपबन्ध  न  किया  जाये  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  का
 नियन्त्रण  द्वारा  लोक  हित  के  लिये  इष्टकर  घोषित  किया  जाता  है  तब  तक  सभा  इन  उद्योगों

 के  संबंध  में  विधान  अधिनियमित  नहीं  कर  सकती  है  ।

 श्री  ह्०  ह  डटी  :
 इस  प्रक्रम  पर  में  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सदन  तथा  श्राप  छोटे

 पैमान  के  उद्योगों  के  निगम  से  परिचित  मेरे  विचार  में  एक  ग्र धि नियम  द्वारा  उसे  स्थापित  किया

 गया  था  |

 श्री  झुनझुनवाला  :
 जी  इसे  प्र धि नियमित किया  गया  है

 fait  क०  ao  यह  प्रदान  एकदम  उत्पन्न  हुआ
 ।

 मुझ  ९ ने के लिये करने  के  लिये  कुछ
 समय  चाहिये  क  के  के  के  के  के  #  के  ४

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  मंत्री  कुछ  परामर्श  करना  चाहते  हम  वाद-विवाद

 जारी  रखेंगे  ।  बाद  में  में  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  ख०  चं०
 सोनिया

 :  इस  संसद  द्वारा  खादी  तथा  हथकरघा  उपकर

 आरोपित नहीं  किया  गया  हैं  ?

 महोदय
 :

 वह  एक  विभिन्न  बात  जब  तक  हम  संघ  सूची  में  किसी  प्रविष्टि

 की  कौर  संकेत
 न

 करें  तब  तक  सामान्य  रूप  से  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  हैं  |

 सुरेश  चन्द्र  :  विधेयक  का  उद्देश्य  प्रशंसनीय  है  ।  star  कि  माननीय

 मंत्री  ने  कहा  है  कि  महात्मा  गांधी  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  विकास  के  प्रदान  पर  बहुत  जोर  दिया

 करते
 थे  ।  इसलिये  भारत  के  स्वतंत्र  होने  के  ्  सरकार  के  लिये  यह  श्रनिवाये  हो  गया  है  कि

 इनका  विकास के  लिये  हर  संभव  प्रयत्न करे  ।

 में  उनकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  गांधीजी  के  लिये  कारबार  का  या  कुछ  लोगों  को

 रोजगार  देने  का  विषय  नहीं  बल्कि  यह  एक  निष्ठा  की  बात  उन्होंने  कई  बार  कहा  था  कि  उनके

 लिये  खादी  स्वतंत्रता  से  भी  कहीं  alts  महत्वपूर्ण  है  ।

 श्री  झुनझुनवाला  :
 का  इसका  क्या  अर्थ  है

 ?

 सुरेश  चन्द्र
 :

 निष्ठा  का  al  है  निष्ठा  |  गांधी  जी  का  ईश्वर  में  विश्वास  सत्य  में

 निष्ठा  थी  श्र  हमारे  लाखों  देशवासियों  में  उन्हें  विश्वास  था  ।  इसीलिये  वे  खादी  को  भी  निष्ठा
 का

 एक  मामला  समझते  थे  क्योंकि  उनके  विचार  में  इससे  न  केवल  उन्हें  रोजगार मिलेगा  बल्कि

 मूल  ait  में
 L.  5.  56
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 आयोग  विधेयक

 सुरेश

 उनम  एक  प्रकार  की  अध्यात्मिक  जागृति
 भी

 उत्पन्न  होगी
 ।  यह  सच  है  कि  महात्मा  गांधी  की  सभी  बातों

 में  हमारा  विश्वास  नहीं  होता  था  ।
 इसीलिये  में  यहां  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  हम  गांधी

 जी  की

 चर्चा  करते  हूँ  पौर  विचार  करने
 के

 लिये  विधेयक  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  यह  बातें  एक  प्रकार  से  कुछ

 असंगत  हैं  क्योंकि  गांधी  जी  का  इन  सभी  आयोगों  में  विश्वास  नहीं  था  वह  यह  नहीं  चाहते
 थे

 कि  खादी
 को

 एक  प्रकार  से  कारोबारी वस्तु  बनाया  जाये  ।

 अब
 हम  उद्योगों  का  तथा  भारी  उद्योग  का  विकास  कर  रहे  हैं  कुछ  विदेशों  सें  प्रतियोगिता

 भी  करना  चाहते  हें  और  में  सोचता  हं  कि  खादी  के  मामले  पर  कारबार  के  दृष्टिकोण  से  सोचना  कुछ

 सीमा  तक  दम्भी  जैसी  बात  होगी  ।  इस  लिये  खादी  कौर  ग्रामोद्योगों  के  विकास  के  लिये  एक  नये  आयोग

 की  स्थापना  का  वास्तविक  उद्देश्य  में  नहीं  समझ  सका  हूं
 ।

 में  एक  ऐसे  क्षेत्र  का  रहने  वाला  हुं  जहां  हमारे  कुछ  गांव  उद्योग  थे
 ।  वहां  ग्रामोद्योगों के  विकास

 के  लियें  एक  ats
 भी

 था
 |  परन्तु  उसके  गठन  के  बाद  विकास  के  नाम  पर  वहां  कुछ  नहीं  किया  गया

 @  |
 भ्रायोग  ate  निगम  स्थापित  करने  के  लिये  इस  संसद्‌  में  विधान  प्रस्तुत  करना  एक

 प्रकार
 का

 फ़ैशन हो  गया  है  ।  यदि  वे  आवश्यक  हों  तो  मैं  उनकी  स्थापना  का  विरोधी  नहीं  हूं  ।

 में  इस  प्रकार
 के

 आयोग  की  आवश्यकता  को  पुरी  तरह  से  समझ  सका  हूं
 ।

 भारतीय

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  पहले
 से  ही  गठित  किया  gars

 ।
 इस  बोर्ड  के  कृत्यों  के  संबंध  में  कहा  गया

 है  कि  यह  एक  प्रकार  से  मंत्रणा  बोर्ड  है
 ।  शर

 aa  निष्पादन  के  उद्देश्य  से  वे  एक  आयोग  स्थापित

 करना  चाहते  हैं  ।  पुरःस्थापन  प्रक्रम  प्रौढ़  इस  विचार  प्रक्रम  के  बीच  में
 "
 भावे  समिति  स्थापित

 की  गई  थी  |
 इस  समिति  का  यह  विचार  था

 कि
 विभागीय  अभिकरणों  द्वारा  राज्य  तथा  केन्द्रीय

 स्तरों  पर  खादी  कौर  ग्रामोद्योगों  का  विकास  feat  जाना  इनके  विकास  के  लिये

 ७०
 करोड़  रुपये  बंटी  किये  गये  परन्तु  सरकार  ने  इस  समय  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 करना  उचित  समझा  है  कौर  इसीलिये  वे  एक  आयोग  स्थापित  करना  चाहते  मैं  इस  प्रकार के
 आयोग

 की  कोई  आवश्यकता नहीं  समझता  हुं  ।  TH  जिन  के  नियन्त्रण  की  कुछ
 आवश्यकता

 mae
 है

 ।
 मैं

 इस  बात
 से

 भी
 सहमत  नहीं  हूं  कि  विकेन्द्रीकरण

 की
 परम  आवश्यकता  में  यह  अनुभव

 करता  हूं  राज्य  उत्तरदायित्व  भी  है  राज्य  स्तरों  पर  मंत्रणा  बोर्ड  भी  हूँ  तथापि  केन्द्र

 स्तर  पर  एक  प्रकार  का  नियन्त्रण  होना  भ्रावश्यक  है  ।  परन्तु  मुझे  इस  बात  में  संदेह  है  कि  यह  आयोग

 खादी  तथा  ग्रामोद्योगों
 की

 कुछ  सहायता  कर  सकेगा
 |

 श्री
 भी

 सरकार  को  पर्याप्त  प्राधिकार

 प्राप्त  हैं  कौर  इन  बोर्डों  को  कुछ  अघिकार  दिये  जा  सकते  हैं  जो
 वित्तीय  दृष्टिकोण से  भी  ata  प्रभावी

 रूप  में  कृत्य  कर  सकते  हैं  ।
 इसलिये  मुझे  oar  है  कि  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ऐसा  विधान

 पुरःस्थापित  करेगी  |

 श्री  बी  स०  ६  :  उपाध्यक्ष  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  क्योंकि  जैसा
 कि

 कहा  गया  है  विधेयक  का  उद्देश्य  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  का  उचित  विकास है  परन्तु  विधेयक  में

 यह  उद्देश्य  कहीं  प्रकट  नहीं  होता  है
 ।

 में  विधेयक के  उद्देश्य  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  इसके  उपबन्धों
 का  स्वागत

 नहीं  करता हुं  ।

 हक  बढ़  रहे  क्रान्तिकारी  भारत  के  लिये  खादी  एक  प्रतीक  के  रूप  में
 पुरःस्थापित

 की  गई  थी  ।
 उन  दिनों  में  लोग  विदेशी  वस्त्र  पहनना  चाहते  गांधी जी  ने  देखा था  कि  गांव  का  जुलाहा

 बुनकर  जीवित  रहने  के  लिये  भीख  मांग  रहे  हैं  इस  लिये  उन्हें  पूर्ण  रोजगार  देने  के  लिये  उन्होंने

 खादी  पुरःस्थापित  करके  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  प्राप्त  किया  था
 गांधी  जी  ने  खादी  को  अरन्य  उद्योगों

 से  रखा  था
 ।

 यदि  ae  ठीक  याद  है  तो  वर्धा में  दो  बोड  अखिल  भारतीय  बुनकर  संस्था

 जिसके  जिम्मे  सभी  प्रकार  की  खादी  का  उत्पादन  था  कौर  कागज  तथा  गुड़  बनाने  जैसे  अन्य  उद्योगों

 के  लिये  अखिल  भारतीय  ग्रामोद्योग  बोर्ड
 था  ।  सरकार  ने  इन  दोनों

 कौ
 मिला  दिया

 यह  ate

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 पिछले  कुछ  समय  से  कृत्य क़ारी  है  परन्तु  बोर्ड  का  कार्य  afr  साहसान्वित  करने  वाला  नहीं  है
 ।  इस

 विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  से  ही  स्पष्ट  है  कि  Ts  सफल  सिद्ध
 नहीं  ञ हुभा हू |  ।  में  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  आयोग  वित्तीय  सलाहकार  तथा  अन्य  व्यक्तियों  से  ates  के  कार्य  की  गति  बढ़ेगी  या  आयोग
 के  कार्य में  बाधा  उत्पन्न  होगी  ।  गांधी  जी  केन्द्रीयकरण के  विरोधी थे  ।  वह  सदैव

 करण  की  बात  कहा  करते  थे  |  प्रयोग  यहां  बैठक  वर्धा  में  होगी  या  वित्तीय
 कार  नाथ  ब्लॉक  में  बैठेगा  तो  इससे  ग्रामोद्योगों  श्र  खादी  का  उत्पादन  HA  बढ़ाया  जा  सकेगा  |

 निगम के  बाद  निगम  ate  आयोग के  बाद  आयोग  बनाये  जा  रहे  हें  इसी  प्रकार  जैसा  कि

 माननीय मंत्री  ने  कहा  है  सरकार  का  सुन्दरी  निगम  स्थापित  करने  का  भी  विचार है

 ग्रा योग  के  संविधान  के  संबंध  में  कहा  गया  है  कि  झ्रायोग  के  सदस्यों  की  संख्या  तीन से  कम

 और  पांच  से  अधिक  नहीं  वित्तीय  सलाहकार  आयोग  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  से  भी

 परामशं कर  इन  सभी  बातों  से  यह  संकेत  मिलता है  कि  कुछ  छिद्र  है  जिसे  या  तो  मंत्रालय  या

 स्वयं  मंत्री  ही  नहीं  देख  सके  हैं  |  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  कहा  है  कि  यदि  नम्बर  चखें  को  सफल  बनाना  है

 तो  ५७  पांच  वर्षों  के  लिये  २००  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  wk  करोड़ रुपये  पहले
 बंटी  किये जा  चके  कुल  २१५  करोड़  रुपये  खादी  पर  खच  किये  जायेंगे  ।  यदि  इतनी  बड़ी
 राशि  शभ्रायोग को  सौंपनी  हैं  तो  मेरे  विचार  में  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  कि  आयोग

 उपयुक्त होगा  या  एक  ऐसा  कार्यपालिका  अ्रधिकारी  ठीक  होगा  जो  प्रत्यक्षतः
 मंत्रालय के  श्राधघीन

 हो  कौर  मंत्रणा  बोर्ड  उसका  तथा  मंत्रालय  का  पथ  प्रवेंशन कर  सके  |

 माननीय  मंत्री को  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  कौर  प्रतीक  ध्यान  देना  विकेन्द्रीयकरण

 पर  ग्रसित  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार के  बोड़े ंमें  राज्यवार  नहीं  बल्कि  उद्योग वार

 प्रतिबंध  होना  यदि  दोनों ही  के  प्रतिनिधि  होंगे  तो  संख्या ४०  या  ५०  तक  बढ़  जायेगी ।

 इस  लिये  प्रत्येक  उद्योग  के  ही  प्रतिनिधि  ब्रोड  में  लिए  जाने  चाहियें  ।

 प्रतिनिधान  के  समय  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  न  केवल  सैद्धान्तिक  विशेषज्ञ  बल्कि  एक

 ऐसे  वास्तविक  कार्यकर्ता  को  भी  प्रतिनिधान  करने  का  aaa  दिया  जाये  जो  कि  कई  वर्षों से  उद्योग  में

 हो  प्रौढ़  जिसने  उद्योग  में  अ्रनुभव  प्राप्त  किया  हो  ।  यदि  उसे
 wast  न

 दादी
 होतो

 बोर्डे का  सदस्य
 ५ १५

 बनने  में  यह  बात  रुकावट  नहीं  होनी  ऐसे  बोर्ड में  जरूरी  क्या  है  ?  एक  ऐसा  ग्रामीण  जो

 उद्योग में  उद्योग  में  करता  रहा  उद्योग  की  ऊंच-नीच  जिसने  देखी  हो  उसे  बोझ  का

 सदस्य  बनाना  चाहिये  उसकी  मंत्रणा  ली  जानी  चाहिये  ।  यदि  वह  भारत  की  भाषायें  प्रिया
 अंग्रेजी  भी  नहीं  जानते  तो  उ  aaa  भाषा  में  बोलने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  तथा  उसका

 अ्रनवाद  होना  दूसरे  सदस्यों  को  उनके  प्रभुत्व  का  लाभ  प्राप्त  होना  चाहिये  जो

 इस  जुबां  के  संगठन  का  मख्य  ध्येय  है  |

 इस  बोर्डे  को  सरकार  बारम्बार  एक  मंत्रणा  निकाय  बताती  हे  ।  यदि  सरकार  को मंत्रणा

 की  ही  आवश्यकता  है  तो
 समाचार-पत्रों  में  एक  पत्र

 के
 प्रकाशित  कर  देने  से  उन्हें  अनेकों  पत्र  मंत्रणा  के

 प्राप्त  हो  जायेंगे  ।
 इस  बोर्ड

 की
 पद  प्रतिष्ठा

 को
 बढ़ाना  चाहिये  तथा  इस  के  नीतियों  का  सरकार  या

 आयोग  प्रतिवाद  रूप  से  पालन  करे
 ।

 इन
 निगमों  मे  अधिकारियों  के  निकट  सम्बन्धियों

 को
 सेकड़ों

 की
 संख्या  में  भर्ती  किया  गया

 जब
 कभी  मंत्री  महोदय  से  इन  सेवाओं  में  विभिन्न  समुदायों

 के  व्यक्तियों की  संख्या के  बारे  में  प्रदान

 किया  गया  हैं  तो  इन्हें  स्वायत्त  कह  कर  टाल  दिया  गया  है  ।  यह  एक  गलत  ब्रात  जो  निगम  राज्य
 या  केन्द्रीय  सरकार  सें  वित्तीय  सहायता  पाता  उसे  नियमों

 को
 आवश्य  ही  अधिमान  देना

 यदि
 meter  ere  वरा  को  गानों  रे  था  चातन  नहीं इससे  उन  व्यक्तियों  से  न्याय  होता  है  ।
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 आयोग  विधेयक

 ब०  स०

 मेरा  यह  कहना  है  कि  आयोग  व्यक्तियों
 को  एक  समिति  की  सहायता  के  बिना

 नहीं  चुन  सकता  ।
 व्यवस्था

 की
 गई  है

 कि  ५००
 रुपये  से  श्रमिक  वेतन  के  पाने  वाले

 भ्र धि कारियों
 की

 नियुक्त  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  पूछना  होगा  इसका  wea  तो  यह  हैं  कि  वह  राज  किसी  व्यक्ति  को

 ४९६
 रुपये  पर  नियुक्ति  कर  सकते  हैँ  तथा

 छः
 मास  के  बाद  ही  उसे  ५५०

 रुपये  देने
 की

 सिफारिश

 कर  सकते  हैं  ।  लोग  इन  परिसीमाश्रों  का  afar  करने  का  ढंग  जानते हैं  ।  अतएव  अधिका  रियों
 की  नियुक्ति  के  लिये  यह  समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  ।

 श्री
 वीर स्वामी

 :
 में  इस  विधेयंक  का  समर्थन

 करता  हूं  ।
 में  चाहता  हूं  कि  हमारा  देश  पश्चिमी  उन्नत  देशों  के  समतल  हो  ।  अ्रतएव में  प्रारम्भ  में  ही

 यह  चाहता  हं  कि  सरकार  अपनी  दक़यानूसी  नीति  छोड़  दे
 ।

 में  समानता  हूं  कि  इस  विधेयक  से  हमारे  देशवासियों
 की

 एक  बड़ी  संख्या
 को

 रोजगार
 के

 ढुँढ़ने  में  सहायता  मिलेंगी
 ।

 यह  ठीक॑  है  कि  इससे
 वे

 धनी  नहीं  होंगे
 ।

 महात्मा  गांधी  का  लकड़ी  के  हल

 में  विश्वास  था  तथा  वह  इस  देश
 की

 दरिद्रता
 को

 दुर  करने  का  साधन  समझते
 थे  ।  परन्तु ऐसा  मालूम

 होता हैं  कि  सरकार  ने  उनकी  सलाह  को  विचाराधीन  नहीं  रखा

 maga में  कुछ  कुटीर  तथा  ग्राम  उद्योगों  का  वर्णन  किया  गया  है  जिनमें  कुटीर  दियासलाई
 बनाने का  साबन  हाथ  का  बना  आदि  के  उद्योग  शामिल  हैं  ।

 मेरे  इन  विचारों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  विधेयक  से  दाऊद  अवश्य  ही  निकाल  दिया  जाना

 चाहिये |  उसके  स्थान  पर  पैमाने  के  उद्योगਂ  ये  शब्द  रखे  जा  सकते  हें  ।  हम  यह  नहीं  चाहते  कि

 हमारा  देश  भी  कुमारों  का  देश  ही  कहलाता रहे  ।  हम  अपनी  विभिन्न  योजनाओं  के  द्वारा  इसे
 |

 करके  कम  से  कम  टाइलों  के  मकानों  वाला  देश  बनाना  चाहते  हं  |  कुटीरਂ  शब्द  हटा  कर

 उसके  स्थान  पर  शब्द  रखा  जा  सकता  है  |

 ठाकर  दास  ante  पीठासीन  हुए |

 हस्त-उद्योगਂ  तो  महलों में  भी  चल  सकते हैं  ।  अतएव  हाथ  के  काम  में  किसी  घटि

 का  प्राभास नहीं होता नहीं  इस  लिये  शब्द  को  हटा  दिया  जाये  |

 फिर  सरकार  से  मे  रीਂ  यह  भी  प्रार्थना  है  कि  खादि  के  उत्पादन में  विद्युत-करघों  का  प्रयोग  किया

 जाये  |  उससे  उत्पादन  शीघ्रता  तथा  वुद्धि  होगी  ate  बुनकरों  को  भी  बड़ा  भारी  लाभ  होगा

 इस  समय  जो  खादी  का  कपड़ा  तैयार  हो  रहा  है  वह  बड़ा  सख्त  हे  कौर  प्रतीक  देर  नहीं  चल

 सकता
 ।

 कौर  वहू  पहनने  पर
 भी

 भद्दा  दिखाई  देता  है
 ।

 इस  लिये  सरकारी  कमेंचारियों
 को  जो

 गणवेष
 दी  जाती

 हे
 उसका  कपड़ा  कुछ  बढ़िया  तथा  अच्छा  होना  चाहिये  |

 इसके  भ्र ति रिक्त  सरकार से  मेरा  यह  भी  निवेदन  हे  कि  वह  खादी  तथा  ग्राम-उद्योग  संबंधी

 कोई  विधान  बना  कर  पर्व  आयोग  या  बोर्डे  नियुक्त  करके  ही  न
 सन्तुष्ट  हो  जायें  बल्कि इस  बात  का

 भी  ध्यान  रखे  कि  देश  में  तैयार  होनें  वाली  ग्राम-उद्योग  dat  geal के  विक्रय  का  भी  कोई

 प्रबन्ध हो  सके  a  फिर  ग्रामोद्योग  तथा  छोटे  उद्योग  चलाने  वाले  लोगों  की  अ्राधिक  सहायता  भी

 हमें  करनी

 हस्त-उद्योग के  द्वारा  कागज़  तैयार  किया  जा  रहा हैं  वह  इतना  मोटा  या  घटिया  है  कि
 लिखने

 के  काम  नहीं  प्री  सकता  ।  हमें  इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहर  कि  जो  भी  कागज़  तैयार  किया

 जाये  वहू  बढ़िया  तथा  लिखने
 के

 योग्य  हो
 ।

 baer  अंग्रेजी  में
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 आयोग  विधेयक

 मुझे  ore  है  कि  सरकार  इस  प्रकार  का  प्रयत्न  करेगी  कि  हमारा  देश
 भी

 वैज्ञानिक  तथा

 शिया  fire  दृष्टिकोण  से  उन्नति करे  तथा  संसार  के  भ्रमण  देशों  का  मुकाबला  कर  सके
 ।

 कृ ०  Wo  शर्मा  मेरठ-दक्षिण  :  में  इस  विधेयक  का  पूर्ण  समंथन  करता  हूं  ।

 यह  केवल  इस  लिये  नहीं  कि  यह  हमारे  देश  के  औद्योगिक  उत्पादन में  एक  क्रान्तिकारी  उन्नति  कर

 देगा  भ्रमित  इस  लिये  भी  कि  यह  देश  की  बेकारी  समस्या  को  भी
 हल  करने  में  हमारी  पूरी  सहायता

 |

 इस  संबंधी  में  दो  ही  प्रकार  के  उपाय  हो  सकते  हैं  ।  पहला  तो  यह  कि  गांव  के  लोगों  को  शत  प्रति

 शत  काम  दिलाया जावें  ।  इसके  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित करने  होंगे  ।  उनके  द्वारा

 उत्पादित  वस्तु ग्र ों  लिये  मार्किट  तैयार  की  जावे
 ।

 कौर  बड़े  उद्योग  समाप्त  कर  दिये  जावें
 ।  परन्तु

 इस  से  तो  हम  जान  बूझ  कर  प्रगति  के  द्वार  बन्द  कर  देंगे  ।  यह  उपाय ग्राह्म नहीं  है  ।

 दूसरा  उपाय  यह  है  कि  बड़े  बड़े  उद्योगों
 को

 अत्याधिक  उन्नत  करना  तथा  उससे  उत्पादन
 को

 ग्रधिकाधिक  परन्तु  इस  से  तो  बेकारी  की  समस्या  का  सामना  करना  औद्योगिक

 दृष्टिकोण
 से

 उन्नत  विदेशों
 को

 भयंकर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  ।  अतः  सर्वोतम  मां

 जिसकी  site  गांधी  जी  नें  भी  संकेत  किया हैं  मध्यम  मार्ग  जिससे  इस  समस्या  से  हम  मुक्त  हो  सकते

 इस  उपाय  के  भ्रनुसार  बड़े  तथा  छोटे  दोनों  प्रकार  के  उद्योगों  की  उन्नति हो  सकती  है  शहरों  के

 साथ  ही  साथ  नगरों  की  भी  पर्याप्त  उन्नति  हो  सकती  है  ।  यह  विधेयक  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 समस्या  के  हल  में  हमारी  सहायता  करेगा  |

 में  भ्रनुभव  करता  हुं  इस  विधेयक  में  ग्राम  उद्योग  संबंधी  ae  प्रतीक  व्यवस्थाएं  की  जानी

 इन  उद्योगों के  विकसित  करने  के  संबंध  में  सर्वोत्तम  उपाय  यह  ह  कि  इन  उद्योगों  का  विकेन्द्रीयकरण

 कर  दिया  स्थान  स्थान  पर  छोटे  छोटे  केन्द्र  खोले  जायें
 प्रौढ़

 वहां  का  काम  प्रशिक्षित  व्यक्तियों
 को  सौंप  दिया  जाये  ।

 परन्तु
 इस

 विधेयक  में
 इस

 प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 की

 गई  है
 |

 खण्ड
 १४  में

 जो  व्यवस्था यें की  गई  हैं  वे  हमारे  सम्मुख  ग्रामोद्योगों के  भावी  कार्यक्रम का  कोई  सुस्पष्ट  चित्र

 प्रस्तुत  नहीं  करती  हैं  |
 यह  व्यवस्था यें  भावी  कार्यक्रम

 की
 केवल  एक  व्यापक  रूपरेखा  प्रस्तुत  करती

 वे  सुस्पष्ट  ब्योरे  नहीं  करते  ।  सुस्पष्ट  ब्योरे  निश्चित  कर  लिये  जायें  जिन  में  उद्योग  के  विकेन्द्रीकरण
 तथा  कार्यकर्ता ग्र ों के  प्रशिक्षण  पर  विशेष  बल  दिया  जाये  ।  ग्रामोद्योगो ंका  विकास  करना  कोई  सरल

 काम  नहीं  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कठिन  कार्य  है
 ।

 हमने  भ्रपने  देश  के  गांवों  को
 एक

 नया  रूप
 देना हैं  ।  हमें  इन  सभी  बातों  की  कौर  अच्छी  प्रकार  से  ध्यान  देना  है  ।

 इस
 कार्यक्रम  में  हमने  जनता  का  सहयोग  भी  प्राप्त  करना  है

 ।
 जनता  तो  हर  प्रकार  से  सहायता

 देने  के  लिये  तैयार  है
 |

 वह  इन  उद्योगों  हारा  तैयार
 की

 गई  उचित  मूल्यों  पर  देने  को  तैयार
 है  |

 हमें  वहां  की  जनता
 की

 आवश्यकताओं  तथा  मांगों  के  नुसाः' क् | ह  वस्तुएं  तैयार  करनी  चाहियें
 ।

 परन्तु  दुःख  है  कि  विधेयक  में  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  कही  गई  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र
 का  यह  कहना  है  राज

 का  युग  श्राणविक शक्ति  तथा  मशीनों  का  यग

 में  यह  स्वीकार  करता  परन्तु  श्राजकल  जन-संख्या  इतनी  बढ़  गई  है  कि  केवल  बड़ी  बड़ी  मशीनों

 से
 समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  बहुतसे  लोगों  को  ग्रामों  की  शरण  लेनी  पड़ती  है  कौर  ग्रामोद्योगों  का

 सहारा  लेना  पड़ता  है
 ।

 ज्यों  ज्यों  झ्राबादी  बढ़ती  जायगी  हमें  ग्रामोद्योगों  का  सहारा  लेना  ही

 पड़ेगा  |

 इन  दोदो से  में  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  भ्र  करता  हूं  कि  मंत्री

 जी
 इन

 सभी

 बातों
 पर

 विचार  करते  हुए  कोई  उचित  उपाय  अपनायेंगे
 ।

 aa  अंग्रेजी  में
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 आयोग  विधेयक

 श्री क्०
 चल  रेल  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 इस
 विधेयक

 की
 सभी  श्रवस्थाओओं  को  राज  ही

 पूरा  कर
 लिया  जाये  ।  हमें  इस  विधेयक पर  चर्चा  प्रारम्भ  किये हुए  दो  घण्टे  हो  गये  इस

 पर
 कुछ  एक  सदस्य  तो  बोल  चुके  हैं  कौर  कुछ  कौर  सदस्य  भीਂ  बोलेंगे  ।  इस  विधेयक के

 सम्बन्ध में  सदस्यों  की  कौर से  कोई भी  संशोधन  नहीं है  ।  केवल  मेंने  ही  कुछ  एक  संशोधन  प्रस्तुत

 किय ेहूं  उनमें  से  भ्रमित  तो  मौखिक  हैं  सिवाय  एक  के  जिसका  उल्लेख  मेंने  ७  भाषण  में  किया
 था  |  गर्त  मेरा यह  निवेदन  है  कि  श्राप  कोई  प्रवर्ध  निश्चित कर  दें  जिसके  इस  पर  चर्चा

 पुरी की  गौर फिर  हम  चर्चा तथा  उसका  पारण  ही  कर  श्रावक

 हो  तो  इसके  लिये  हमें  ६  बजे  के  बाद  भी  कुछ  समय  कौर  रुक  जाना  चाहिय े|

 श्री टेक  चन्द  :  में  झ्रापका  ध्यान  श्री  दास  द्वारा  पूछे  मये  औचित्य
 प्रदान

 की
 प्रो  दिलाना

 चाहता हूं  ।  यह  एक  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  उस  पर  चर्चा  करने  के  लिये  कुछ  समय  way

 दिया  जाये  ।

 सभापति  महोदय
 :  सभा के  सामने  दो  समस्यायें  एक  तो  औचित्य  प्रश्न  है  जिसका

 निर्णय  उपाध्यक्ष  महोदय  करेंगे  ।  कौर  दूसरी  बात  यह  है  कि  विधेयक की  चर्चा  ्  शाम
 तक  पुरी

 कर  दी  जाये
 ।  यदि  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हें  तो  ऐसा  हो  सकता है  ।  में  पूछना  चाहता हं  कि

 क्या  सभा  इस  बात  से  सहमत  |  विधेयक  की  चर्चा  राज  पूर्ण  कर  दी  जाये
 ?

 कुछ  सदस्य  :  हां  ।

 धूपिया  बस्ती  मध्य-पुर्व॑  व  जिला  गोरखपुर-पदिचम-रक्षित  अनुसूचित  जातियां )  :

 बहुत  से  ऐसे  सदस्य  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  जिन्हें इस  विषय  में  रुचि ह हो  सकती  है  ।  इसलिये

 इस  पर  राज  ही  निर्णय  नहीं  हो  जाना  चाहिये  ।

 श्री  रवैया  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  सामान्य  चर्चा के  लिये  कुछ  अ्रधिक  समय

 दिया  जाये  कौर  चर्चा के  लिये  कुछ  समय  रखा  जाय ।

 महोदय :  जहां तक  सदस्यों की  अनुपस्थिति  का  सम्बन्ध  इसमें  सभा  का  कोई

 दोष  नहीं  है  ।  सभा  का  काम  तो  चलता  रहेगा  |  जहां  तक  दूसरे  सुझाव  का  सम्बन्ध  वह  स्वीकार

 किया  जा  सकता  है  सामान्य  चर्चा  के  लिये  अधिक  समय  दिया  जा  सकता  है  |

 श्री  झुनझुनवाला :  इस  विधेयक

 के  लिये  कितना  समय  आवंटित

 किया  गया  है  ?  उन

 बोलने  के  इच्छुक
 सदस्यों को  बोलने  का  अवसर दिया  जाना

 महोदय

 :
 इस  प्रकार  के  विधेयक  के  लिये  हम  अपनी  इच्छानसार  समय  का

 फैसला  कर  सकते हैं  ।  यद्यपि  कार्ये  मंत्रणा  समिति  ने  इसके  लिये  अधिक समय  निर्धारित  किया हो

 हम  चाहें  तो  कम  समय  ले  सकतें  हैं
 ।

 वेसे
 तो

 बहुत  से  सदस्य  इसपर बोल  चूके
 यदि  अन्य

 सदस्य  चाहें  तो  वे  भी  बोल  सकते  परन्तु  यह  बात  निश्चित  है  कि  इस  चर्चा  को  राज  ही पूर्ण

 करना  होगा  ।

 में  इस  विधेयक  के  बारे  में  बोलने  वालें  सभी  सदस्यों  को  शुक्रवार  दूंगा
 ।

 परन्तु  उनसे
 निवेदन

 है  कि  वे  प्रतीक  समय  न  नहीं  तो  wea  सदस्य  वंचित रह  जायेंगे  ।

 स्वामी  रामानन्द  तीर्थ
 :

 यह  एक  गत्यन्ट  महत्वपूर्ण  विधेयक
 न  इस  पर  अत्यन्त

 गम्भीरताशूरेक  विचार  करने

 क  प्रा वश्य कता  हैं  |

 मूल  wast  में
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 लसित  ase

 स

 दया  शोशा
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 आयोग

 इस  विधेयक  में  एक  नये  आयोग की  जो  प्रस्थापना की  गई  उसका  कारण  यह  है  कि

 भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग बोर्ड  का  कार्य  ठीक  प्रकार  से  नहीं  चल  रहा  है  ।  मुझे इस  बोर्ड  के

 काय
 के

 बारे  में  व्यक्तिगत  अनुभव  है  जहां  तक  में  समझा  हूं  वास्तविक  कठिनाई  यह  है  कि  बोर्ड
 को  पुरी  शक्तियां  प्रदान  नहीं

 - ~

 की  गई
 हैं  ।  दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  बों  के  सदस्यों  कौर  सरकारी

 पदाधिकारियों  के  मतों में  भेद  है  ।  इन  कठिनाइयों  का  श्री  अनुभव किया  गया  हैं  झर  प्रस्थापित

 अ्रायोग  को
 हर  प्रकार  के  अधिकार  दिये  गये  हैं

 ।  यदि  इसी  प्रकार  के  अधिकार  afar  भारतीय

 खादी
 तथा

 ग्रामोद्योग
 बोर्ड  को  दिये  जाते

 तो  काम
 सुगम  हो  जाता  ।

 बो
 के

 सदस्य
 तो

 अत्यन्त  सुयोग्य  तथा  विद्वान
 देशभक्त  हें  ate  देश  के

 श्रमिक  विकास की  दृष्टि  से
 भ्रत्यन्त  विशेषज्ञ

 बोर्ड  की  सफलता
 का  कारण  उन

 सदस्यों  की  कमजोरी  नहीं  अपितु  यह  है  कि

 मंत्रालय  प्लोर  बोले  के  मध्य  कार्य  के  सम्बन्ध  में  कोई  मतैक्य  न  हो  सका  |

 में  जानता  हुं  कि  मंत्री
 जी

 तो
 विकेन्द्रित  श्राजनीति

 में
 विश्वास  रखते

 हैं  जब
 कि

 हमारी

 सरकार  वैसा  नहीं  चाहती  ।  इसीलिये  एक  मिश्रित
 we  नीति  का  अनुसरण  किया  जा  रहा

 are  इसलिये  उसके  परिणाम  भी  मिश्रित से  हैं  ।

 में  समझ  नहीं सका  कि  पहले  से  ही  विद्यमान खादी  तथा  ग्रामोद्योग ats  को  शक्ति  सम्पन्न

 न
 एक  aft  सम्पन्न  नये  प्रिया

 को
 कयों  स्थापित  किया  जा  रहा  है

 |  वैसे  तो  में  उस  अ्रायोग

 का स्वागत करता  परन्तु  में  समझ  नहीं  सका  कि  केवल  पांच  सदस्यों  के
 ही  इस  आयोग से  इतना

 प्रविधिक  कार्य  कैसे  चल  सकेगा  ।  मेरे  मन  में  सबसे  बड़ी  यही  जहां तक  केन्द्रीकरण

 का  सम्बन्ध उसमें  भ्रादांका का  कोई  प्रदान ही  नहीं  उत्पन्न  क्योंकि  aerate  ग्रामोद्योगों

 का  केन्द्रीयकरण  हो  ही  नहीं  सकता  |

 इस  कार्य के  लिये  अरब  प्रथम
 पंचवर्षीय  योजना

 की
 ate

 बहुत  ate
 धन

 निर्धारित  किया

 जा
 रहा

 है  1  यदि हम  इस
 २००

 करोड़  रुपये  की  राशि  का  पूरा  पुरा  उपयोग करना  चाहते  है
 तो  इस  उद्योग  कार्य को  चलाने के  लिये  योग्य  व्यक्तियों  द्वारा  aa  केन्द्र  स्थापित किये  जायें  ।

 आयोग की  स्थापना  द्वारा  सरकार  का  वास्तविक  थ  तो  बेकारी  की  समस्या  को  हल  करना

 इसलिये हमें  भी  इसी  लक्ष्य  को  सामने रखना  केवल  गांधीवाद  का  अन्धानुकरण नहीं  करना

 ह... ड्  हमें  वास्तविक  वस्तुस्थिति  को  अपनी  दुष्टि  में  रखना  है  |

 जहां तक  प्रदेश  परामर्शदाता  बोर्डों  का  सम्बन्ध  उनमें  ऐसे  व्यक्ति  सदस्यों  के  रूप में  काम

 कर  रहे  हैं  जो  कि  ग्रामोद्योग  सम्बन्धी  वास्तविक
 कार्य  से  बहुत  दूर  हैं

 ।  मेरा
 यह  निवेदन  हैं

 कि  आपने  यदि  उन  पुराने  बोरों  को  जारी  रखना  भी  है  तो
 उनमें  कम

 से
 कम

 Yc
 प्रतिशत  ऐसे

 लोग
 रखे  जायें  जिन्हें  ग्रामोद्योगों

 का
 वास्तविक  श्रनुभव हो  ।

 अरब  क्योंकि  खादी  तथा
 ग्रामोद्योगों

 की
 सफलता

 पर  ही  हमारे देश  का  भविष्य  आधारित

 इसलिये  हमें
 भ्रायोग

 की
 स्थापना

 में  इन  सभी  बातों  की  कौर  पुरा  पूरा  ध्यान  देना  चाहिये  |

 इस  भ्रायोग  की  सफलता  ही  हमारी  सफलता  है  ।

 इस  समय  जब  कि  यह  आयोग  स्थापित  देनें  वाला  में  आपको  सावधान  कर  देना

 चाहता हूं  कि  इसकी  सफलता  सारे  देश  के  लिये  घातक  सिद्ध  होगी  ।

 श्री  राघवेया
 :  खादी

 तथा
 ग्रामोद्योग

 के  विकास  के  इस  विधेयक  से
 में  भी  सहमत हूं  तथा

 में  केवल
 खण्ड  १४  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहूंगा  ।

 tat  अंग्रेजी  में
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 रवैया

 इस  सभा  द्वारा  अथवा  किसी  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  पारित  किसी  भी  विधान  में  हम
 कितनी

 भी  प्रभोवोत्पादक  व्यवस्था  परन्तु  जब  इनके  अनुसार  कार्य  होता  है  तो  यह प्रभाव

 समाप्त हो  जाता  हमें  यही  सीखना  चाहिये  कि  ग्रामोद्योगों  के  विकास  तथा  खादी  ate  हथकरघा

 कपड़े  के  उत्पादन  के  भ्र पने  विचारों  को  क्रिया में  लावें  ।

 मुझे  याद  हूं  कि  कुछ  दिन  हथकरघे  के  कपड़े  का  उत्पादन बढ़ाने  के  मिल  के.बने

 कपड़े  पर  कर  लगाया  गया  था  ।  उस  विधेयक में  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  इस  कर  से  ६  करोड़

 रुपये  की  राशि  एकत्रित होगी  ।  विधेयक में  यह  भी  व्यवस्था  थी  कि  देश  म  निर्मित  हथकरघा  कपड़े

 के  बाजार की  स्थिति  का  भ्रध्ययन करने  के  लिये  एक  समिति  faa  की  जाये  ।  इस  के  लिय े२  करोड़

 रुपये की  व्यवस्था  की  ।  उस  समय  भी मेंने  कहा  था  कि  इस  विधायक  से  हथकरघा  उद्योग  नहीं
 बढ़ेगा  |  मेंने  भारत  सरकार  के  वाणिज्य  wie  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  vara  अंकड़े  दिये  थे

 तथा  यह  बतलाया  था  कि  इन  ६  करोड़  रुपये  से  हथकरघा  उद्योग  का  उत्पादन नहीं  बढ़ेगा  |

 उत्पादन  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )  :  हथकरघे के  लिये  एक
 अपना  हथकरघा

 बों  बनाया

 गया है  ।  खादीਂ  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्डे  खादी  का  उत्पादन बढ़ाने  काम  करता  है  ।  हथकरघे  का

 विकास  कार्य  वाणिज्य उद्योग  मंत्रालय में  अ्रखिल  भारतीय  हथकरघा  ate  में  होता  है  |

 श्री  राघवेया
 :

 उस  छः  करोड़  रुपये  में  से  २  करोड़  रुपये  बाजार  ढूँढ़ने  में  व्यय हो  गया

 परन्तु  में  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारे  वाणिज्यिक  दूत  विदेशों में  क्या  कर  रहे  यह  २  करोड़  रुपये

 बाजार  ढूंढ़ने  में  व्यय  किये  जायंग े|  संगठन  के  लिये  १  करोड़  रुपया  व्यय  किया  जायगा  प्रौढ़  फिर

 ३  करोड़  रुपया  दोष  रह  जायगा  |  देश  में  २८  लाख  हथकरघे  ह्  ३  करोड़  रुपया  इनमें  वितरित

 करके  श्राप  विकास की  भ्रष्टा  करते ह  ।  इसीलिये  मेरा  विचार है  कि  वार्षिक  राय-व्यस्क में  हथ

 करघे के  विकास  के  लिये  एक  निश्चित  राशि  स्वीकृत  करनी  चाहिये  जो  तब  तक  रहे  जब  तक  कि

 हम  वस्त्र  उद्योग  पर  निरभर  हो  जायें  तथा  हथ करघों की  श्रावस्यकता  न  रहे  ।  बाद  में  इन

 जुलाहों  के  लिये हमें  काम  की  भी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 सबसे  पहले  मैं  उपखंड  (२)  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा  ।  मुझे  सहकारी  समितियों का  बड़ा

 अनुभव  तथा  अपने  निजी  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हूं  कि  ये  समितियां सफल  रही  हैं

 सहकारी  दुग्ध  समितियों  को  लीजिये  ।  ५  प्रतिशत
 सहकारी  समिति

 का
 होता  है  तथा  दर  में  भ्

 प्रतिशत
 कमी होती है  परन्तु  फिर  भी  टेंडर  मंगाने  पर  एक  गैर-सरकारी  संस्था  का  टेंडर  स्वीकार

 किया  जाता  मेंने  राज्य  सरकार  से  इस  बारे  में  पत्र-व्यवहार  किया  तथा  रेलवे  मंत्री  को  बताया

 इस  प्रकार  यह  सिद्ध  हो  जाता  हैं  कि  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रयास में  सहयोग  नहीं  है  ।  एक  मंत्री

 कहता  हैं  कि  सहकारी  समितियों को  प्रोत्साहन  दीजिये  परन्तु  साथ  ही  साथ  दूसरा  इनका  विरोध

 करता है  जेसा  कि  रेलवे  उपमंत्री  ने  गैर-सरकारी  संस्था  का  टेंडर  स्वीकार  करके  किया ।

 श्राप  कह  सकते हैं  कि  कुछ  सहकारी  समितियां  ठीक  art  कर  रही  हें  परन्तु  भ्रमण  सहकारी  समितियां

 भी  तो  हैं  जो  अच्छी  वस्तुझ्नों  का  उत्पादन  कर  रही  है  ।  सरकार  को  जब  इस  प्रकार  की  गलतियां दूर
 करनी  |

 एक  समाचार-पत्र  एक  waar  द्वारा  व्यक्त  विचारों  को  पढ़ा  था  ।  उसमें

 उन्होंने  कहा था  कि  विधान  शरीक  बन  रहे  हें  तथा  वह  यह  नहीं  जान  सकते  हें  कि  कौन  सा  विधान

 ठीक  हैं  तथा  कौन  सा  गलत  |  योग्यता  विधान  पारित  करने  में  नहीं  है  प्रत्यक्ष  हम  जिस  प्रकार  कायें

 रूप में  परिणत  करते  हैं  उस  में  है  ।  इसलिये  खादी  शादी के  विजय  के  सम्बन्ध में  विधि  बनाना ही

 wa  नहीं  प्रत्यक्ष  उसके  लिये  बाजार  ढूंढ़ना  असली काम  हैं

 मल  भ्रंग्रेज़ी



 १  PENS  अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  aC SG

 आयोग  विधेयक

 यह  बड़े  ही  खेद  का  विषय है  कि  सहकारी  समितियां  इस  प्रकार  के  कार्यों  से  बन्द  हो  जाती  हैं
 ।

 यदि  art  चाहते  &  fe  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  मिले  तो  श्राप  इन  समितियों  की

 को  खरादिये तथा  राज्यों  को  इन  वस्तुभ्नों  को  खरीदने  का  प्रोत्साहन  दीजिये  ।
 '

 श्री  चेयरमैन  जिस  दृष्टि  से  यह  बिल  लाया  गया  है  उसमें  तो  कोई

 आपत्ति नहीं  होनी  चाहिये  ।  इस  को  पास  कर  देना  चाहिये  कौर  इसमें  किसी  च ७०

 की  भी  झ्ावद्यकता नहीं  है  ।

 में  इस  विधेयक  पर  बोलने का  इच्छुक  नहीं  था  परन्तु  माननीय  मंत्री  के  भाषण
 के

 कारण

 मुझे  इस  पर  कुछ  कहना  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  महात्मा  गांधी  ने  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  बनाया

 तथा  ag  इसी  रूप  में  रहना  चाहिये  ।  परन्तु  में  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  गांधी
 जी  ने  जिस

 से  यह  बों  बनाया  था  क्या  उस  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  है

 महोदय  पीठासीन  हुए

 गांधी  जी  का  कहना  था  कि  जब  तक  देश  में  प्राचीन  स्वतंत्रता  नहीं  यह  लोकतंत्र व्यथ

 वह  महज  राजनीतिक  स्वतंत्रता  में  विश्वास  नहीं  रखते  थे  ।  इसलिये म  माननीय  मंत्री से

 जानना  चाहता  fF  कया  खादी  को  झ्राथिक  सहायता  देकर  अन्य  वस्तुभ्नों  से  प्रतिद्वंदिता  करनी
 भ्र  यदि  यही  सिद्धांत  हैं  तो  में  नहीं  जानता  कि  खंड  १४  से  यह  उद्देश्य  किस  प्रकार  पूर्ण  होगा

 ।

 आयोग  के  कार्यों  के  संबंध  म  खंड  १४  म  दिया  हे  कि  भ्रायोग  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  विकास
 के

 कार्यक्रम  तथा  योजनाएं  बनाना  है  परन्तु  इनका  उत्पादन  तभी  बढ़ेगा  जब  इनकी  खपत  भी  उतनी
 ही  हो  ।  उत्पादन  करके  हम  उस  कपड़े  को  कम  दरों  पर  बेच  प्राह  I  यह  ठीक  नहीं  है  ।  सहायता

 देना  भी  उचित  है  ।  परन्तु  यह  सहायता  केवल  कुछ  वर्षों  तक  ही  देनी  चाहिये  तथा  ऐसी  व्यवस्था  करनी
 चाहिये  जिससे  wet  में  यह  उद्योग  शझ्रात्मनिभेर हो  जाये  ।  हम  चपरासियों  को  जलपानगहों

 के  वेटरों  wife  खादी  पहनाते  हैं  परन्तु  सरकार  के  सचिव  भी  विदेशी  कपड़े  पहनते  हैं
 ।

 हमें  बनाने  से  समझ  लेना  चाहिये  कि  हम  चाहते  क्या  हैं  ।  हमारे प्राय  मंत्रियों

 तथा  आयोग  के  सदस्यों  को  खादी  पहनाना  चाहिये  ।  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इन  प्रश्नों  का

 उत्तर  दें  अन्यथा  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  पूर्ण  होने  की  झ्राद्या  नहीं  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  माननीय  मंत्री  से  पहले  उठाये  गये  भ्रौचित्य  प्रश्न  का  उत्तर  देने

 के  लिये  कहुंगा  ।.

 शी  Fo  च्०  रेड्डी  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  श्रीनारायण  दास  द्वारा  उठाये  गये  औचित्य

 wet
 के  संबंध  में  आपके  विचार  के  हेतु  में  दो  बातें  कहना  चाहूंगा

 |

 यह  सच  हैं  कि  उन्होंने  हमारा  ध्यान  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  २४  भ्रनुसूची  की  रवि

 के  उपबन्धों  के  पराधीन  उद्योगਂ  की  are  प्रा कर्षित  किया  हैं  |  ae  अल  ee  ara  फट

 प्रविष्टि  ५२  को  देखें  तो  वह  इस  प्रकार  है  :

 4.0
 उद्योग  जिन  के  लिये  संसद्‌  ने  विधि  द्वारा  घोषणा  की

 है
 कि  लोक-हित  के

 लिये  उन

 पर  संघ  का  नियंत्रण इष्टकर  है  1”

 में  सभा  का  ध्यान  PER  के  औद्योगिक  विकास  तथा  विनियम  अ्रधिनियम  की  श्र  भ्राकर्षित

 करना  चाहूंगा  जिसमें  उन  उद्योगों  की  तालिका
 दी

 गई  है  जिनके  बारे
 में

 केन्द्रीय  विनियम
 उक्त  सूची  में  चमड़ा  तथा  अन्य  इसी  प्रकार  के  मद  सम्मिलित हें  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 खादी  वस्त्रों  में  areal  है  ।

 उसम  भीनी  तरकारियों  तथा  पल  आदि  का  भी

 भी  निर्देश

 मूल  ais  में
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 कण  चल

 राज्य  सूची  की  प्रविष्ट  संख्या
 २४

 अ  संघ  सूची  की  प्रविष्टि  संख्या
 ५२  तथा  उद्योग

 तथा  विनियम )
 अधिनियम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहा  जा  सकता  हैं  कि  विधेयक

 में
 सम्मिलित

 अधिकांश  उद्योग  उन  उद्योगों  की  श्रेणी  में  ar  जाते  हैं  जिन  पर  केन्द्र  कार्यवाही  कर  सकता  है  ।

 तू
 यह  मेरी  मुख्य बात  नहीं  है  ।  में  तो  आपका  ध्यान  संघ  सूची  की  प्रविष्टि  संख्या  ्र

 कौर  ४४  की  भर  भ्राकर्षित  करना  चाहूंगा  |  पहली  श्रन्तर्राज्यिक  व्यापार  कौर
 वाणिज्य

 के

 बारें  में  है  जब  कि  दूसरी
 विनियम तथा  निगमों  को  समाप्त  करने  के  बारे

 में
 चाहे  वे

 व्यापार  करते  हों  अथवा  नहीं  |  इसका  उद्देश्य  किसी  एक  राज्य  तक  सीमित  करना  नहीं  है
 किन्तु

 विश्वविद्यालय  इसमें  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।
 यह  विधान  किसी  राज्य  विशेष  तक  सीमित  नहीं

 है  ।

 भारत  के  भ्रनेंक  राज्यों  पर  जिनमें  जम्मू  तथा  काज़मी र  भी  प्रभाव  पड़ेगा  |  इस
 विधेयक

 का  मुख्य

 उद्देश्य
 किसी  विशिष्ट  प्रयोजन के  लिये  एक  निगम

 अथवा
 अ्रायोग  की  स्थापना  करना

 है
 श्र  इसे

 ath  राज्यों  से  संबंधित  मामलों
 का

 निबटारा  करना  है  ।  इस  विधेयक  का  संबंध  संघ  सूची  की

 प्रविष्टि  संख्या  ४४  से  हो  सकता  इस  कारण  यह  विधेयक
 संविधान  के

 के  प्राधिकार के  बाहर  नहीं

 हूं  सनौर  संसद को  इस  विधेयक के  बारे  में  वैधानिक  क्षमता  प्राप्त  छह

 द्ग |

 मेंने  बातें  बड़े  संक्षेप  में  कही  हैं  ।  कौर  मझे  विश्वास  है  कि  arg  उन  पर  उचित  ध्यान

 श्री  £.* ह ७  स०  थामस  )  :  इस  विधेयक  में  इस  बात
 की

 घोषणा  करने
 वाला

 एक
 खंड  रखा  जा  सकता  है  कि  खादी  तथा  तालिका  में  वर्णित  उद्योगों  को  केन्द्रीय  नियंत्रण  में  रखना

 लोक
 हित

 में  है  ।  ऐसा  कहने  से  यह  कार्य
 संवैधानिक  नहीं  होगा  लोक  हिंत  का  उल्लेख  नारियल

 जटा  बोर्ड  अघिनियम  शादी  में  किया  जा  चुका  है  कौर कहा  जा  चुका  है  कि  इसी  कारण  इन

 उद्योगों  को  केन्द्र  के  नियंत्रण  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 राघवाचारी  इस  बात की  घोषणा  अवश्य की  जानी  चाहिये  ।

 क... ७६ ब् a उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  दास  ने  इस  बात पर  आपत्ति  प्रकट  की  हूँ
 कि

 संसद्‌  को  इन  उद्योगों  के

 बारे  में  वैधानिक  क्षमता  प्राप्त  है
 ।

 राष्ट्रीय  महत्व  के  उद्योगों
 के

 बारे  जिनका  नियंत्रण संघ  द्वारा

 होता  सक्षम  नहीं  है  ।
 किन्तु  माननीय  मंत्री  बता  चुके

 हू  कि  कुछ  उद्योग  जो  इस  विधेयक  में

 सम्मिलित  राष्ट्रीय  महत्व  के  घोषित  किये  जा  चुके  है  ।  खादी  वस्त्र  उद्योग  में  झरा  गई  होगी
 ।

 किन्तु  जहां  तक  अरन्य  उद्योगों  का  संबंध  तालिका  में  दिये  गये  सारे  उद्योग  उस  घोषणा  में
 नहीं

 जो  उस  भ्र धि नियम  में  की  गई  थी  ।  प्रविष्टि ४२  बड़ी  स्पष्ट  ष् - अ  उसमें  ये  सारे  उद्योग

 नहीं  ard
 ।

 किन्तु  यदि  इस  विधेयक का  उद्देश्य  विनियम  कौर  निगमों  को  समाप्त  करना

 है  तो  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  हैं  नहीं
 ।

 जहां  तक  संसद्‌  के  सक्षम  होने  या  न  होने  का  प्रदान  पहले  वाले  अध्यक्ष  महोदय  ने
 अपना

 विनिमय  दिया  था  कि  वह  इस  उत्तरदायित्व  को  लेने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।  इसका  निर्णय  तो  सभा  ही

 करेगी  कि  संसद  इसके  लिय  सक्षम  है  अथवा  नहीं  ।

 श्री  बमन
 :

 माननीय  मंत्री  मामले  पर  विचार  कर

 सभा  मत  द्वारा  किसी  असंवैधानिक  चीज  को  संबैधानिक  नहीं  बना  सकती  |  श्री  थामस  का

 कहना  ठीक  है  कि  एक  खंड  इसमें  बढ़ा  देना  चाहिये  जिससे  सारी  चीज  ठीक  हो  जायेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  पीठासन  व्यक्ति  का  यह  काय  नहीं
 कि

 वह  मंत्री  से  कुछ  करने  के  लिये

 कहें
 ।

 में  तो  पहले  वाले  अध्यक्ष  का  निर्णय  ही  मानता  हूं  कि  वैधानिक  क्षमता  के  ऐसे  सभी  मामलों  में
 पीठासन  व्यक्ति  इसका  निर्णय  नहीं  कर  सकता  कि  कोई  विधेयक  संवैधानिक है  अथवा  नहीं  प्रौढ़

 संसद  उसके  लिये  सक्षम  है  प्रिया  नहीं

 अंग्रेजी
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 आयोग  विधेयक

 विन्ध्य  प्रदेश  विधान  सभा  विधेयक पर  gayi  में  चर्चा  करते  समय
 भी

 अध्यक्ष  महोदय  नें  यही  विनिमय  दिया  था  कि  विधेयक  पर  विचार  करने  Aa  उसे  स्वीकार  करने
 का  निश्चय सभा  ही  करेगी  ।  इस  सभा  की  स्वीकृति  प्रथा  यही  है  कि  भ्रध्यक्ष  इस  प्रकार के  मामलों  में

 उत्तरदायित्व नहीं  ले  सकता  ।  उनका  निष्कर्ष इस  प्रकार  हैं

 सभा  का  यह  कत्तव्य  उत्तरदायित्व  हैं  कि  वह  स्वयं  निर्णय  करे  |  वह  ऐसा  कर

 सकती हैं  |  ऐसी  परिस्थिति  में  औचित्य  पर  विचार  करना  शझ्रावश्यक

 में  इसी  विनिर्णय  का  पालन  करूंगा  ।  अतः  इसका  निर्णय  सभा  ही  करेगी  |

 शी  त०  ब०  बिट्रलराव (  )  पहले  वाला  विनिमय  मानने  के  लिये  हम  बाध्य  नहीं

 बारे  में  शाक्ति  मिल  सकें  ठी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  कार्य  नियम  समिति  को  सौंपा  गया  था  जिससे  सभापति  को  इस

 उसने  पीठासीन  व्यक्ति
 को

 यह  शक्ति  नहीं  दी  अपितु  यह  कहा  कि

 विनिर्णय  चलने  दिया  जाय  ate  भ्रध्यक्ष  इन्हीं  विनिर्णयों  के  श्रतुसार  कार्य  करे  ।  इस  संबंध

 में  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  इस  बारें  मे  निर्णय  करना  सभा  के  ऊपर  ही  निर्भर करता  है

 श्री  राघवाचारी  :  पीठासीन  व्यक्ति  इसका  निर्णय  सभा  के  ऊपर  ही  छोड़ते  हें  किन्तु  संसद

 की  सक्षमता  अथवा  सक्षमता  का  निर्णय  तो  न्यायालय  ही  करेगा
 ।

 न्यायालय  यह  भी  निर्णय  देगा
 कि

 यह  चीज  संवैधानिक  है  या  नहीं  ।  इसलिये  पीठासीन  व्यक्ति  को  चाहिये  कि  वह  सभा  का  कार्य

 बढ़ने  दे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यही  चीज  है  ।  इसका  निर्णय  न्यायालय ही  करेगा  ।  कौन  सा

 तरीका  शभ्रपनाना  है  इसका  निर्णय  सभा  करेगी  ।  में  तो  पहले  वाले  अ्रध्यक्ष  के  विनिमय  का  ही  पालन

 कर  रहा ह

 ठाकुर  दास  भागने  में  यह  बात  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  कि

 पीठासीन  व्यक्ति  इस  मामले  का  निर्णय  करने  के  लिये  सक्षम  नहीं  हैं  वह  पूर्ण  सक्षम  हैं  किन्तु  प्रथा

 यह
 है

 कि  पीठासीन  व्यक्ति  इसका  उत्तरदायित्व  नहीं  ले  सकता

 |  में  इतना  स्वस्य  निवेदन  करना

 इस  मामले  में  दखल  दे  कि  एक  संशोधन  रखने  का  देदे  ।  वेसे  संघ  अनुसूची
 ब  अए  मे

 कोर  wee  हीं है  म  में
 ब  ी  ई  उत

 र  ब  स  र

 किन्तु  सदस्य  के  नाते  मेरा  कर्त्तव्य  यह  है  कि  में  यह  देखूं  कि  क्या  चीज  संवैधानिक  है  कौन  सी

 चीज  संशोधन  रखने  से  संवैधानिक  बनाई  जा  सकती  है  कौर  उस  संबंध  में  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की

 अनुमति  मिलनी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  ही  हैं  तो  में  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जाने

 के  बाद  ही  उस  पर  विचार  कर  सकेगा
 ।

 में  इस  प्रकार
 के

 संशोधन  के  लियें  समय  बढ़ा  दूंगा  |  संशोधन

 देखें  बिना  में  उसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकता  |  श्री  माननीय  मंत्री  को  बता  दिया  गया

 कि  इसमें  कुछ  अवगुण  है  तो  वह  जैसी  राय  उन्हें  दी  जायेगी वैसा  करेंगे  ।  यदि  कोई  संशोधन स्वी  कार

 करने  योग्य  ga  तो  में  उसमें  रोड़े  नहीं  लटकाऊंगा  |

 श्री  श्र०  स०  थामस :  इस  विधेयक  में  भी  इसी  प्रकार  का  उपबन्ध  कर  दिया  जाये  जैसा

 कि
 नारियल  जटा  उद्योग  अधिनियम  में  किया  गया  हैं  अर्थात्  सरकार  इसे  अपने  नियंत्रण  में  ले  ले  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ora  में  श्री  डाभी  को  बुलाता  हूं
 ।

 चूंकि  विधेयक  श्राज  पारित  होना
 हैं  इसलिये  माननीय  सदस्य  संक्षेप  में  बोलें  |

 राघवाचारी :  इस  विधेयक  के  लिये  तो  are  घंटे  नियत  किये  हें  ।

 अंग्रेजी  में
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 आयोग  विधेयक

 महोदय  राज  मुझे  मालूम  gar  है  कि  सभा  ने  कुछ  ही  निर्णय  किया  है
 ।

 अब  श्री  डाभी  बोलेंगे

 श्री  डाभी
 :  इस  विधेयक  से  वर्तमान  अखिल  भारतीय  खादी  हिरे

 ग्रा

 ar  बोर्डे  केवल  मंत्रणा दाता  निकाय  जायेगा  |
 इस  बात

 की
 बराबर  शिकायत  की  जातीं  हैं

 कि  अखिल  भारतीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  वित्तीय  कठिनाइयां  उठानी  पड़ती  यह  भी

 शिकायत  थी  कि  बोर्ड  के  कार्यक्रम  ठीक  समय  से  स्वीकृत  नहीं  किये  जाते  ।  इन्हीं  सारी  कठिनाइयों

 को  दूर  करने  के  लिये  यह  विधेयक  रखा  गया  है  |

 wa  जो  बनेगा  उसके  द्वारा  बोर्ड  की  कठिनाइयां  दूर  की  जा  सकेंगी  ।
 जी  शक्तियां

 को  दी  जाने  वाली  हैं  वे  अख  ल  भा  त्तीय  खादी  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  क्यों  नहीं  दी  जातीं
 ?

 स्वामी  रामानन्द  तिरे  ने  ठीक  ही  कहां  है
 कि

 बोर्ड  कौर  आयोग  में  यदि  झगड़ा  चलता  रहा  तो
 काम  कैसे  चलेगा |

 खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  पर  बोलते  समय  में  कई  बार  यह  बात  कह  चुका  हूं  कि  जब
 तक

 प्रभारी  लोगों  का  इन  उद्योगों  में
 विश्वास  उत्पन्न  नहीं  होगा  तब  तक  ये  उपाय  सफल  नहीं  हो

 सकतें  |  मुझे  श्रलग  बनाने  के  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  किन्तु  जब  तक  कि  आयोग  के
 सदस्यों

 मे ंइन  योजनाओं तथा  विकेन्द्रित  अर्थव्यवस्था  में  विश्वास  नहीं  होगा  तब  तक  इसमें  सफलता

 नहीं मिल  सकती

 जहां  तक  में  समझता  हूं  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  तथा  कार्वे  समिति
 प्रतिवेदन

 में  यह  कहा
 गया  है  कि  देश  में  विकेन्द्रित  अ्रर्थव्यवस्था  के  लिये  यथासम्भव  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।  यह  बड़ी

 त्व पूर्ण  चीज़  है  जो  ध्यान  में  रखी  जानी  चाहिये  ।  यदि  आयोग  ने  विकेन्द्रित  अर्थव्यवस्था का  पालन
 न  किया  तो  उसे  सफलता  नहीं  मिलेगी  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  यह  है  कि  झ्रायोग

 में  ऐसे  ही  लोग  रखे  जायें  जिनका  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  तथा  विकेन्द्रीकरण  में
 प्रकट

 विश्वास  है
 ।

 एक  बात  मुझे  यह  कहनी  हूँ  कि  जब  तक  सरकार  कुटीर  उद्योग  की

 |

 का  मूल्य  बड़े  उद्योग

 के  के  बराबर  नहीं  रखती  तब  तक  इस  बारे  में  सफलता  नहीं  मिल  सकती  ।  ठोक  यही  चीज़

 ग्रामोद्योगों  के  बारे  में  भी  लागू  होती  हैं
 |

 योजना  आयोग  की  स्थापना  से  पूर्व  ही  यह  प्रशन  सरकार
 के  सम्मुख  था  ।

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इन  वस्तुओं  के  मूल्य  अधिक  होने  के  कारण उनकी खपत  कम  हैं  ।  इस  बारे  में  सरकार को  प्रभावी  करनी  चाहिये  ।

 शी  बर्मन  :  seer  तथा  कारणों  के  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  भ्रायोग  की  स्थापना  हो  जाने

 से  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ats  की  कठिनाइयां  दूर  हो  सकेंगी
 |

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  तो  कहना  इतना  ही  हू  कि  जब  इन  चीज़ों  पर  करोड़ों  रुपया  व्यय  किया
 जाता  है  तो  ऐसे  उत्तरदायी  लोग  इस  कार्य  के  लिये  रखे  जाने  चाहियें जिससे  धन  का  अपव्यय

 हो  सके  गैर-सरकारी  संगठनों  को  इतना  बड़ा  कार्य  नहीं  सौंपना  चाहिये  ।  यह  कार्य तो  सारे

 देश  में  फैलाना  है  |
 साथ  ही  बहुत  बड़ी  संख्या  में  इससे  लोगों  को  काम  यह  एक  बहुत बड़ा

 उद्देश्य  इस  विधेयक का  हैं  ।  यदि  माननीय  मंत्री  इसमें  सफल  हो  जाते  हैं  तो  हमें  की  स्थापना

 करने  के  बारे  में

 भी

 कोर  आपत्ति  नहीं  करनी  चाहिये  अपितु  उन्हें  शाक्ति  देनी  चाहिये  कौर  उचित सामग्री  उपलब्ध  कराने  में  उनकी  सहायता  करनी

 यह  ्  प्रशासन  नहीं  हैं  |  बड़  उद्योगों  से  सामना  करने  मैं  लादी  तथा  ग्रामोद्योग  को  बड़ी

 कठिनाइयां सहनी  पड़ती  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  की  स्थापना  हो  चुकी  सरकार ने  बड़े

 उद्योगों  को  सहायता  करने  के  लिये  यथाशक्ति  प्रयत्न  किया  है  ।  यदि  यह  मंत्रालय  लोगों  को  जीविका

 कमाने  के  स्थायी  साधन  उपलब्ध  करा  सकें  तो  वास्तव  में  वह  देश  के  लिये  बहुत  बड़ा  काम  होगा

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 आयोग  विधेयक

 माननीय  मंत्री  शौर  सरकार  को  इस  बात  को  देखना  होगा  कि  बड़े  उद्योग  ग्रामोद्योगों  को  हानि

 न  पहुंचायें  ।
 बड़े-बड़े  लभ  खूब  लाभ  कमा  रहे  हैं  पौर  सरकार  की  उन  पर  कोई  रोक  नहीं  है  जिसका

 परिणाम  यह  होता  हैं  कि  बेचारा  उपभोक्ता  ही  इसका  शिकार  बनता  यदि हम  गैर

 उद्योगों  का  सहारा  लें  भ्र ौर  उन्हें  सरकार  से  प्रोत्साहन  मिले  तो  हम  शोषण से  बच  सकते है  |
 मुझे

 इस  बात  का  हर्ष  है  में  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हुं  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  का  विधेयक

 कर  करोड़ों  लोगों  को  शोषण  से  बचाने  का  प्रयत्न  किया  यदि  कार्य  उचित  ढंग  से  हो  तो  कितनी

 ही  राशि  इस  पर  व्यय  की  जाये  मुझे  इस  पर  रती  भर  भी  नहीं  होगी
 ।

 चाहे  कोई  सुत  काते

 या  साबुन  बनाये  या  मधुमक्खी  में  तो  यह  चाहता  हूं  कि  लोगों  को  काम  मिले  ।  वर्तमान  बोर्ड

 को  कुछ  सहायता  मिली  या  नहीं  मैं  नहीं  जानता  किन्तु  हम  लोगों  को  कुटीर  उद्योग  चलाने

 की  चीजें  नहीं  मिलतीं  ।  एक  निश्चित  योजना  बनाकर  मंत्रालय  सस्ते  मूल्य  पर  ये  चीजें  गांव  वालों

 को  दे  सकता  है
 ।

 इससे  ग़रीबों  का  वास्तविक  भला  होगा
 |  में  इस  विधेयक  का  से  स्वागत

 करता  हूं  श्र  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  कार्य  में  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिये  अधिक  से  अधिक

 समय  दें  कौर  देश  की  गरीब  जनता  का  धन्यवाद  प्राप्त  करें  |

 Tara  कृपा लानी  व
 पूनिया  )  :

 इस  विधेयक  का  कोई  विरोध  नहीं  हो  सकता

 ्  यह  विधेयक  तभी  सफल  हो  सकता  है  जब  सरकारी  नीति  स्पष्ट  हो  कि  सरकार  करना
 क्या  चाहती  हैं  |

 यह  भ्रामक  विचार  हैं  कि  भारतीय  सभ्यता  कृषि  द्वारा  बनाई  जा  सकती  है
 ।  सभ्यता

 उद्योग  तथा  कार्य  दोनों  से  ही  बनाई  जा  सकती  है  ।  इसलिये  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  देश  में

 गी करण  होना  चाहिये  तथा  इसीलिये  उन्होंने  चरखे  खादी  को  अपनाया  ।  वह  यही  चाहते थें

 कि  छोटे  उद्योगों  चर्ख  तथा  खादी  के  जरिये  भ्रौद्योगोकरण  हो
 ।  गांधी  जी  औद्योगीकरण  के  पक्ष

 में
 थे  ।  उन्होंने  इस  बात  को  महसूस  किया  था  कि  कोई  भी  सभ्यता  केवल  कृषि  के  आधार  पर  नहीं

 चल  सकती  ।  किन्तु  वह  देशी  ढंग  का  औद्योगीकरण चाहते  थे  ।  वह  पश्चिमी  ढंग  के  औद्योगीकरण

 का  विरोध  इसलिये  करते  थे  कि  उससे  जनता  की  हानि  होती  थी  ।  उद्योग  में  मशीनों  का  बराबर

 उपयोग  किया  जाना  चाहिये  इससे  वह  सहमत  थे
 ।
 केन्द्रीकरण  मशीनीकरण  साम्यवादी  कौर

 दोनों  में  आ  जाते  साम्यवादियों का  विश्वास  है  कि  वे  मशीनी कृत

 उद्योग  के  उत्पादन  का  समान  वितरण  कर  सकेंगे  यद्यपि  ऐसा  होता  हैं  या  नहीं  यह  कभी

 दामाद  sat  यदि  हम  मान  लें  कि  वे  उत्पादन  का  समान  वितरण  कर  लेंगे  तो  इसका  तात्पर्य

 यह  होगा  कि  राज्य  न  केवल  राजनीति  का  alg  भ्र र्थ व्यवस्था  का  स्वामी  जो  राज्य किसी  देश

 के  राजनीतिक  ate  झा धिक  जीवन  का  स्वामी  होगा  वह  सम्पूर्ण  राष्ट्र  का  भी  स्वामी  होगा
 ।  संसार

 में  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने  के  लिये  न  जाने  कितने  शहीद  हुये  ह

 कह  ee  की  बाथ व्यवस्था  वैयक्तिक  स्वतन्त्रता  का  करती  दोनों  प्रकार  के  झ्रौद्योगीकरण  घातक

 सिद्ध  हुये  हैं
 ।

 मुझे  इस  बात  में  सन्देह  है
 कि

 रूस  नें  स्वेच्छा  से  औद्योगीकरण  का  जितना  मूल्य  चुकाया

 अरन्य  देश  शायद  नहीं  चुका  सकेगा  ।
 क्या  हम  भी  उसी  प्रकार  का  भ्रौद्योगेकरण  चाहते  अथवा

 हम  ऐसा  श्रौद्योगयीकरण  चाहते हैं  जो  भली  प्रकार  कार्य  करे  जिससे  किसी  को  भी  हानि

 नहीं हो  ?  हम  ऐसा  शभ्रौद्योगीकरण चाहते  जिसमें  sore  धनराशि  लगानी  यदि

 श्राप  धनराशि  वाला  श्रौद्योगकरण  चाहते  हैं  तो  वह  ऋण  के  द्वारा  ही  हो  सकेगा  जिसक

 प्रत्यक्ष  उदाहरण  मीटर  है  ।

 ऋण  चाहे  प्रतीकों  अमरीका  दे  या  किन्तु  कुछ  शर्तों  पर  ही  बिना उसके  झ्रापकों

 मिल  सकता  |

 जिस  प्रकार  का  औद्योगीकरण  करना  चाहते  हें  उसका  तात्पर्य  होगा  नोट  छाप  कर  वित्त

 व्यवस्था  करना  श्रीमत्  देश  में  मुद्रा  स्फीति  फैलेगी  लोगों  की  श्रमिक  दशा  खराब  हो  जायेगी
 ।

 मु
 स्फीति  के  चिन्ह  पहलें  से  हो  विद्यमान

 मूल  अंग्रेजी  में
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 आय  यक

 कृपा लानी

 रूस  में  पहलें  साम्यवाद  पाया  कौर  उसके  ष  योजना  जबकि  हमारे  यहां  पहले
 योजना

 और  राष्ट्रीयकरण
 प्रो

 इसके  बाद  ऐसा  साम्यवाद  जाना  निश्चित  जिसमें  व्यक्ति  को

 कुल  स्वतन्त्रता नहीं  होगी  ।  हमारे  यहां  तानाशाही  होगी  कौर  श्रौद्योगयीकरण  हो  जाने  के

 आगामी  पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  में
 ४०

 प्रतिशत  उद्योग  राज्य  के  हाथों  में  होंगे  और  इसके  पांच
 ag  बाद  ४०  प्रतिशत भ्र ौर  उद्योग  राज्य  के  अधिकार में  चले  जायेंगे  ।  जिसका  तात्पयं  यह

 कि  सरकार  की  शक्ति  बहुत  बढ़  जायेगी  कौर  जिसे  भी  वह  दबाना  चाहेगी  दबा  देगी
 ।

 कल  तो  हमारी  शैक्षिक  प्रणाली  कौर  सारी  कलाओं  को  पता  नहीं  कितनी  श्रकादमी

 बनाकर  केन्द्रीकृत किया  जा  रहा  मेरी  समभ  में  नहीं  भ्राता  कि  यह  ace  कहां  से

 सरकार  पाठ्य-पुस्तकों का  प्रकाशन  स्वयं  |  बस  एक  तानाशाह की  कमी  थी

 वह  भी  पूरी  हो  गई  है  किन्तु  उसमें  तानाशाह  वाले  गुणों  की  कमी  सरकार  को
 सर्वाधिकारवादी

 बनने  से  कोई  रोक  नहीं  सकता  ।  we  व्यवस्था  को  केन्द्र  भूत  करने  से  शक्ति
 को

 भी  केन्द्र  भूत  करना

 होगा  जिसका  तात्पर्य  ars  ऐक्टर  के  मतानुसार  पूर्णरूपेण  भ्रष्टाचार  फैलाना  होगा

 सरकार
 का

 गतंव्य
 यह  है

 कि
 वह  हमें  इस  बात  से  सुचित  कर  दे

 कि
 वह  प्रोत्साहन  कहां से  ले

 रही  गांधी
 जी

 से  अथवा  wea  किसी  अर्थात  उसकी  नीति  शभ्रौद्योगीकरण  के  बारे  में  कया  है
 ?

 गांधी  जी  के  मतानुसार  सारे  कारखाने  प्रहमदाबाद  में  ही
 न

 होकर  प्रत्येक  गांव  में  कारखाना  होना

 चाहिये ।  गांधी  जी  ate  विनोबा  जी  art  श्रम  पर  ज़ोर  इसीलिये  दे  रहें  हें  कि  वह

 घर  गांव-गांव  में  उद्योग  स्थापित  करना  चाहतें

 उद्योग  का  तात्पर्य  केवल  एक  ही  प्रकार  के  उद्योग  से  नहीं  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में

 बढ़ी  हुई  जनसंख्या  के  बारे  में  कुछ
 भी

 नहीं  कहा  गया  है  क्योंकि  योजना  बनाने  वाले  उससे  घबराते

 ¥,coo  रुपये  विनियोग किये  जा  रहे  बड़े  उद्योग में  एक  व्यक्ति के  लिये  १०,०००

 रुपये  के  मूल्य  की  मशीन  हम  जानते  हैं  कि  अधिक  मशीनों  का  सहारा  श्राप  इसलिये  ले

 रहे  हैं  ताकि  मज़दूर  कम  लगाने  पड़े
 ।

 यूरोप  में  मजदूरों  को  बचाने  का  प्रयत्न  करना  पड़ता  किन्तु

 हमारे  यहां  श्रमिक  से  अधिक  मज़दूर  लगाने  की  बात  सोचनी  चाहिये  |  अ्रमरीका श्रौर रूस  शादी

 में  जनसंख्या  की  दृष्टि  से  जो  बात  उचित  समझी  जा  सकती  भारत  के  लिये  वह  चीज़  बिल्कुल

 रीत  हो  सकती जग न  बेकारी  की  समस्या  इस  प्रकार  कभी  भी  हल  नहीं  की  जा  मशीनीकरण

 हो  जानें  पर  वैज्ञानिकन  की  बात  कही  जाती  है  प्रौढ़  उसके  बाद  क्रिया  वाली  स्थिति  a  जायेगी

 जिसका  तात्पर्य  यह  होगा
 कि

 जितने  लोग  काम  में  लगे  हैं  उसकी  केवल  १/२०  संख्या  रह  जायेगी ।

 इस  प्रकार  बेकारी  दूर  नहीं
 की

 जा  सकती
 ।

 जिन  लोगों  को  हटाना  चाहियें  सरकार  में  उन्हें  हटाने

 का  साहस  तो  है  नहीं  ।

 मंत्रियों  की  तो  बात  ही  जाने  दीजिये
 ।

 कार्यालयों  के  कुछ  क्लर्कों  तक  को  हटाने  की  हिम्मत

 सरकार  में  नहीं  है  जब  कि  उस  के  पास  काम  न  होने  से  कार्यालय  का  अ्रनुशासन  भंग  होता  है  ।

 रिक्त  लोगों  को  रखने  की  प्रेक्षा  थोड़े  ही  लोगों  को  रखकर  उन्हें  निकाल  मजदूरी  देना  भ्रच्छा  है  ।

 महोदय
 :

 इतने  विस्तार  में  जाने  की  भ्रावस्यकता  नहीं  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  पर  चर्चा  करतें  समय  माननीय  सदस्य  ये  सब  बातें  कह  सकते  हैं  ।

 कृपा लानी
 :

 तब  मुझे  ये  सब  बातें  फिर  से  दुहराना  पड़ेंगी
 ।  बेचारे मंत्री  श्री  रेड्डी

 कर  ही  क्या  सकते  हें
 ?

 वह  नीति  भी  तो  नहीं  निश्चित  करत  हैं  ।

 श्री
 Fo  च०  रेड्डी  :

 हम  नीति  निर्धारित
 करते  हैं

 ।

 diet  में
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 भारतीय
 खादी

 तथा  ग्रामोद्योग

 गश्राचाये  कृपा लानी  :  में  मान  लेता  हूं  कि  वह  ऐसा  करते  किन्तु  पहले  वाले  वित्त  मंत्रियों

 की  भांति  जब  वह  त्यागपत्र  देंगे  तब  पता  चल  जायगा  कि  वह  क्या  करते थे  ।  मुझें  यह  बच्चों वाली

 कहानी  न  में  इन  बातों  में  नहीं  सकता  हूं
 ।

 _  1  उपाध्यक्ष  महोदय :  शीराज़  हमें  खादी  ग्रामोद्योगों पर  चर्चा  से  ही  सन्तुष्ट रहना

 चाहिय े।

 कृपा लानी
 :

 कुछ  भी  हो  सरकार  को  अपनी  नीति  बतानी  चाहिये  कि  वह  किस

 प्रकार  का  अरौद्योगीकरण करना चाहती हैं करना  चाहती  है  ।  हमें  खादी  के  बारे  में  व्यथ  की  बातें  नहीं  करनी  चाहियें  ।

 गांधी  जी  की  योजनाओं  को  स्वीकार  करने  से  कोई  हानि  नहीं  होगी  किन्तु  चन्  स्पष्ट  रूप  से

 यह  मानना  होगा  कि  हम  बड़े  उद्योगों  का  समर्थन  करते  हें
 ।  राज्य  के  al  रख  कर  बड़े  उद्योगों

 का  राष्ट्रीयकरण करना  चाहते  यह  श्राप  स्पष्ट  शब्दों  में  क्यों  नहीं  कह  मुझे  तानाशाही के  बारे

 में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  किन्तु  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  चाहती  क्या  है
 ?
 आयोग की  नियुक्ति

 से  पूर्व  में  सरकार का

 उद्
 श्रवद्य जान  लेना  चाहता  यदि  युद्ध  संबंधी  सामान  का  उत्पादन

 नहीं  होता  है  तो  अमरीकी  शरथ  व्यवस्था  बिलकुल  रहेगी
 ।

 इससे  उत्पादन  बढ़ता  जाता है

 जब  कि  क्रयशक्ति नहीं  बढ़ती

 क्रय दा क्ति  उत्पादन  के  साथ  साथ  नहीं  चलती  है
 ।

 इरादा  बताइये  तब  समिति  नियुक्त

 कीजिये  ।
 क्या  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोझ  सरकार  द्वारा  स्थापित  किया  गया  था

 ?

 श्री #०  च०  रेड्डी  सरकार  के  संकल्प  द्वारा  स्थापित  किया  गया  था  ।

 कृपालानी
 :

 क्यों
 न

 इस  तापमान  बोले  को  ही  एक  संविहित  समिति  बना  दिया  जाये

 अन्य  समिति
 की

 कया  आवश्यकता  है
 ?

 सरकार  सब  नियंत्रण  प्यार  हाथ  में  लेना  चाहती  है
 ।

 इसे

 किसी  लोकोपकारक व्यक्ति  पर  या  गांधीजी
 के

 भ्रनुयायियों  पर  भी  विश्वास  नहीं  इसलिये  वह  सब

 काम  स्थायी  सेवाओं  के  अधीन  लाना  चाहती  है  ।  खादी  के  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  व्यक्ति  इस  समिति

 में  लिये  गये  हें  ।  अब  दूसरी  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  इन  दोनों  समितियों

 के  झगड़े  होंगे  शर  अन्ततोगत्वा गांधीवादी  लोग  पश्चिमी  ढंग  के  प्रशासन  के  दबाव  को  बर्दास्त  नहीं

 कर  सकेंगे  |  भी  खादी  बोर्ड  की  शिकायत  है  कि  एक  तो  सरकार  चरखे  को  संरक्षण

 दे  रही  है  दूसरी  भ्रांत  हाथ करघों का  मशीनीकरण  करना  चाहती  ऐसी  नीति  से  कोई  लाभ

 नहीं  है  ।
 में  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  पीछे  क्या  नीति  है

 ।  प्रधान  मंत्री

 शीघ्र  देश  का  झ  करना  चाहते  हें  लोगों  से  प्रतिज्ञा  करते  हैं  कि  शीघ्र  ही  जीवन  स्तर

 ऊंचा  उठेगा  श्रमिकों  को  उनकी  उचित  मजूरी  शादी  मिलेगी
 |

 परन्तु  area  की  बात  है  कि

 हमसे  पेट  पर  पट्टी  बांधने  के  लिये  कहा  जाता  हे
 ।

 यदि  सरकार  औद्योगीकरण  ही  करना  चाहती  है
 तो

 गांधी  जी  की  बातों  को  एक  किनारे  रख  परन्तु  सरकार  की  नीति  में  स्पष्ट  वादिता  होनी
 चाहिये  ।

 दामोदर  घाटी  में  हजारों  कर्मचारी  सेवामुक्त  जो
 a

 कुछ
 भी

 नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  देश  के

 प्रान्तीयता  के  रोग  से  ग्रस्त  होने  के  कारण  उन  कर्मचारियों  को  अन्यत्र  नहीं  भेजा  जा  सकता  क्योंकि

 प्रत्येक  राज्य  प्यारे  राज्य  के  ही  लोगों  को  रखना  चाहता  है
 ।

 यदि  set  व्यवस्था  केन्द्रित  हो  देश

 को  एक  एकक  माना  तो  देश  का  शीघ्र  विकास  हो  सकता  है  ।  seit  तो  जितना द्र  राज्यों के ठन

 से
 फैला

 है  उस  से  कहीं  als  शेष  उस  समय  फैलेगा  जब  किसी  स्थान  पर  तो  बड़े  बड़े  उद्योग

 होंगे  और  कहीं  पर  नहीं  होंगे  ।  यदि  हम  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण  तो  सब  स्थानों  पर  फैक्टरियां

 स्थापित हो  सकती  हैं  ।
 इसलिये

 मेरा
 निवेदन

 है  कि  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  से  पहलें  उन  लोगों

 से  पूछ  लीजिये  जो  सरकार  की  नीति  भ्रान्ति  रूप  से  निर्धारित  करते  भ्रन्यथा  इस  प्रकार  की  समितियां

 काम  नहीं  कर  सकेंगी ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 आयोग  विधेयक

 श्री  राघवाचारी
 :  हमारे  स्वतंत्रता  संग्राम  का  यह  उद्देश्य  था  कि  नियंत्रण  की  पूरी  क्ति

 राज्य  के  पास  होगी  शर  जनता  की  भलाई  के  लिये  उसका  उपयोग  किया  जायेगा  |

 स्वामी  रामानन्द  तिरे  ने  कहा  है  कि  सरकार  गांधी  दन  का  अनुसरण  नहीं  कर  रही  है

 खादी  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  विधेयक  का  देश  से  शौर  सरकार  से  गांधी
 जी

 द्वारा  बताई
 गई

 नीति  का  निरीह  कराना  था  |
 आचार्य

 जी
 ने  कहा  है  कि  बड़े  पैमाने  के  केन्द्रित  उद्योगों  को

 हन  देते  रहने  से  ग्राम
 ae

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  पनप  नहीं  सकेंगे
 ।

 में  इससे  सहमत  हूं
 ।

 जब  से  सरकार  ने  अपनी  औद्योगिक  नीति  श्रारम्भ  की  है  स्वदेशी  WaT  समाप्त  हो  गया

 स्वदेशी  को  प्रोत्साहन  होना  तो  दूर  रहा  सरकार  ने  विदेशी  ढंग  के  उद्योग  चालू  कर  दिये हैं
 उसका  रूप  भी  विदेशी  है  वैसा  ही  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  है  |  इन  उद्योगों  के  लिये  बड़े-बड़े

 इंस्टीट्यूट  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  कौर  उनमें  करोड़ों  रुपये  लगाये  जा  रहे  इन  सब  की  तुलना में

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  पर  साधारण  सी  राशि  खर्चे  की  गई  निस्संदेह इस  के  लिये  हम  उनके

 कृतज्ञ  हूं  किन्तु  जैसा  व्  कृपलानी  ने  कहा  था  दोनों  में  विसंगति  है  तथा  दोनों  एक  साथ  नहीं  चल

 सकते  हैं  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोल  का  उद्देश्य  स्तुत्य  है  ।  Ah  रोजगार  की  उत्पत्ति  सराहनीय

 कार्य  हैं  किन्तु  वास्तविक  कठिनाई  इस  प्रकार  की  के  लिये  उचित  मंडी  ढूंढने  में  है

 तक  इन  चीजों  को  खरीदने  वाला  नहीं  मिलता  भविष्य  अ्रंघकारमय  है  ।

 बुद्धिमत्ता  इस  बात  में  हैं  कि  देश  में  उत्पादित  खपत  बढ़ाई  जाये  ।  मंत्री  महोदय

 कहेंगे  कि  बढ़िया  किस्म  की  चीजों  की  इच्छा  रखने  वाले  व्यक्तियों  की  संतुष्टि  का  भी  तो  प्रश्न है

 फिर  रायात  शुल्क  के  रूप  में  कुछ  राशि  मिलती  किन्तु  यदि  स्वतंत्र  राष्ट्र  के  रूप  में  यदि  हमें

 उन्नति  करना
 ह

 तो  हमें  उपभोक्ताओं  को  स्वदेशी  वस् तुझ ों  की  आकर्षित  करना  होगा
 |  उनकी

 इच्छा  को  संतुष्ट  करने  में  हानि  नहीं  हैं  किन्तु  उन  के  हृदय  में  स्वदेशी  की  इच्छा  पैदा  होनी  चाहिये  |

 ma  तक  कोई  बिना  किसी  संविहित  प्राधिकार
 के

 कार्य  कर  रहा  था  किन्तु  परब  सरकार  आयोग

 की  स्थापना  के  उद्देश्य  से  यह  व्यवस्था  प्रस्तुत  कर  रही  हूं  बोर्डे  को  एक  सं विहित  झ्रायोग  का  रूप

 दिया  जा  रहा  यह  एक  ह प्रच्छ  बात  हैं  ।  क्योंकि  प्रगति  नीति  बदलते  समय  संसद्‌  के  सामने
 उसकी  व्याख्या  करनी  होगी  उत्तर  देना  होगा  ।

 यह  महत्वपूर्ण  मामला
 ह  |  सरकारी

 नीति  में  मंत्रियों  की  व्यक्तिगत  इच्छाओं  रुचियों  के  भ्रनुसार  परिवर्तन  होता  रहता  है
 |  मैंने

 पहले
 या

 ay,  आ्रायव्ययक संबंध  "  चर्चा के  समय  ग्रामोद्योगों  के  प्रभारी  मंत्री  से  कहा था  कि

 उन्हें  अपनी  नीति  ही  नहीं  अपितु  दृष्टिकोण  में  भी  परिवर्तन  करना  होगा
 ।  क्योंकि  उन्हें  विदेशी

 बड़े  पैमाने  के
 उद्योगों  में  रुचि

 थी
 ।  उनसे  इस  संबंध  में  रुचि  दिखाने  की  अधिक  नहीं  की

 जा
 सकती

 थी  ।  उन्हों  ने  विशवास  दिलाया  कि  विकेन्द्रीकरण  शौर
 छोटे  उद्योग

 अत्यन्त

 महत्वपूर्ण हैं  वह  उन्हें  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देने  का  विचार  कर  रहें  ९  इस  के  पर चात इस इस
 ag  की  स्थापना  |  जब  तक  देश  कौर  सरकार  को  संविधि  के  द्वारा  बाध्य  नहीं  किया  जाता

 है  तब  तक  परिवहन  होते  रहने  की  संभावना  है  ।  यदि  कोई  गांधीवादी  मंत्री  होगा  तो  वह  अपने

 विचारों  के  लोगों  को  इस  काम  पर  लगा  कर  कुछ  कर  के  दिखाएगा
 ।

 यदि  प्रभारी  मंत्री  को  इस  में

 विश्वास  नहीं  होगा  तो  वह  आयोग  के  नाम  पर  लोगों  को  नियुक्त  करके  दूसरे  कामों  को  प्रोत्साहन
 देगा  ।

 यह  विधेयक  सरकार  को  कौर  देश  को  एक  विशिष्ट  नीति  अपनाने  के  लिये  बाध्य  करता

 उस  सीमा  तक  हम  इसका  स्वागत  करते  हैं
 |

 जिन  उद्योगों  पर  यह  विधेयक  लागू  होगा  वे  प्रनुसूची  में  दिये  गये  हैं  ।  खंड  ३  के  उपबन्धों के

 में  सम्मिलित किया  जा  सकता  है  ।  वर्तमान  मंत्री  को  गांधीवाद
 अनुसार  दूसरे  उद्योगों  को

 में  कुछ  विश्वास  है  ate  सौभाग्य  की  बात  है  कि  वह  इस  का  नियंत्रण  कौर  प्रबन्ध  करेंगे  ।  में  उनसे

 mite  करता  हूं  कि  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  उद्योगों  को  भी  भ्रनुसूची  में  सम्मिलित  किया  जाये

 ।

 wast में
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 आयोग  विधेयक

 जब  तक  इन  उद्योगों  द्वारा  बनाई  गई  वस्तुझ्नों  के  बाजार  में  बिकने  योग्य  कौर काम  में  लाने

 योग्य  नहीं  बनाया  तव  तक  कागजी नीति  कौर  आयोग  की  नियुक्ति  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा

 गावों  में  इनका  उपयोग  तभी  बढ  सकता  हैं  जब  इन  के  दाम  कम  हों  नगरों  की  जनता  को  विदेशी
 या

 बढ़िया  च  का  शौक  हे  ।
 इस  का  परिणाम  ये  होता  हैं  कि  हम  लोग  वह रतो  पहनते  परन्तु

 हमारे  नेता  कहते  हें  कि  महंगा  हे  ।
 जब  ऐसी  बात  हे  तो  खद्दर  की  टोपी  लगा  कर  संसार  को  धोखा

 देने  से  क्या  लाभ  है  ?
 में  समझता  हुं  कि  चूंकि  शहर  उद्योग

 के
 निर्धन  को  रोजगार  मिलता  है

 यह  एक  ठोस  उद्योग हे  ।

 जब  तक  अपनी  के  लिये  देश  में  र  बाहर  लोगों  की  रुचि  नहीं  बनाई  जाती  हैं  तब

 तक  विधेयक  का  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।  अमेरिका में  हथकरघा  की  बहुत  मांग  है  ।  फिर

 भी  हम  शक़्तिचालित  करघों  को  प्रोत्साहन  देने  जा  रहें  हथ करघों  को  नहीं  ।  प्रति  दिन  सदस्य इस

 बात  पर  जोर  देते  हैं  कि  शाम्बर  चर्खा  wk  तकलियों  की  संख्या  बढ़ाई  परन्तु  मंत्रालय  कहते

 हैं  कि  यदि  दक्तिचालित  करघों  की  संख्या  नहीं  बढ़ाई  तो  लोगों  को  पहनने  को  कपड़ा  नहीं  मिलेगा  ।

 सरकार  की  नीतियों  में  इतनी  विभिन्नता  है  ।  सरकार  की  एक  नीति  होनी  चाहिये  कि

 अम्बर  चर्खा  कौर  तेल  की  घानियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  |  इन  की  खपत  की  व्यवस्था  किये

 जाने  की  प्रख्यात  आवश्यकता  हे  ।  में  विधेयक  का  स्वागत  करता
 र खद्दर  वस्त्र  स्वावलम्बन

 का  सिद्धांत  बहुत  हैं  परन्तु  क्या  यह  व्यवहार  हो  सकेगा
 ?  स्वदेश  ATA  का  सिद्धांत  भी

 weal  हे  ।  यदि  मिलों  में  कपड़ा  बनाया  ही  न  तो  लोगों  को  प्यार  श्राप  कपड़ा  बना  कर  पहनना

 होगा  ।  इस  प्रकार  स्वदेशी  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सकता  है
 ।

 यदि  ऐसा
 न

 किया  गया  तो  ये  आयोग

 पनप  नहीं  सकते  हैं  |

 में  माननीय  मंत्री  are  नवीन  बोर्डों  से  प्राता  करता  हूं  कि  वे  गांवों
 में

 प्रतीक  काम  धंधे  की  व्यवस्था

 और  ये  काम  धंधे  कृषि  उत्पाद  पर  आधारित  होने  चाहियें
 ।  में  इन  area  ay  पूर्ति  की  श्रद्धा

 करता गए  इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक
 का

 समर्थन  करता  हूं
 ।

 ठाकुर  दास  भाग  क्या  इस  विधेयक  को  राज  ही  पूरा  करने  का  विचार है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इसे  are  ही  पुरा  किया  जायेगा  |  माननीय  सदस्य  अधिक  समय  तक

 बेठने को  तैयार  हैं  ।  रन  माननीय  मंत्री  उत्तर  देंगे  ।

 शी Fo
 चल  रेड्डी :  मेंने  ध्यानपुवेंक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कही  हुई  बातों  को  सुना  है

 मे
 74.0  का  पथिक  समय  लेता  नहीं  लादता

 ie  सभा

 ने  आज  ही  विधेयक  के  सब  बावनों

 को

 समाप्त करने
 का  निर्णय  किया  है  ।  मुझे  खेद  हैं  श्राव्य  कृपा लानी  इस  समय  सदन  में  उपस्थित  नहीं  है

 vara  garrett
 :

 में  यहीं पर  हूं  ।

 कारणों  की  व्याख्या कर  रहा  तब  वह  उपस्थित नहीं  थे  ।

 श्री क०
 चल  रेड्डी  :  जब  में  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  समय

 सभा
 के

 समक्ष  उन्होंने  नीति  संबंधी  विभिन्न  पहलों  के  बारे  में
 जो

 बातें  उठाई  उनका

 उत्तर  देने  का  यह  अवसर  नहीं  है  ।  में  एक  या  दो  वाक्यों  में  यह  उत्तर  देना  पसंद  करूंगा  कि  देश  के
 के  बारे  भारी  उद्योगों  या  विकेन्द्रित  उद्योगों  या  खादी  a  ग्रामोद्योगों  के  बारे

 सरकार  की  जो  औद्योगिक  नीति  वह  भारतीय  औद्योगिक  नीति  संकल्प  में  बता  दी  गई  जिसे
 सभा-पटल

 पर  रंखा  गया  जिसे  इस  वर्ष  नकेल  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  पढ़  कर  सुनाया  गया  था  ।

 में  लोक-सभा  का  ध्यान  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  art  भ्राकर्षित  करूंगा  ।  शीघ्र ही  उस

 पर  इस  सभा  में  चर्चा  होगी
 |

 उस
 अवसर

 पर  उन  सामान्य  तौर  नीति  संबंघी  मामलों
 पर

 विचार
 किया  जा  सकेगा

 कि  जिनका  आजाये  कृपलानी  ने  उल्लेख  किया  है

 ।
 __

 म्रंग्रेजी में

 L  S  |  न
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 आयोग  विधेयक

 क०  च०

 जहां  तक  मेरा  विचार  है  यह  विधेयक  भारत  सरकार  के  प्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  कौर
 सभा  तथा  देश  के  समक्ष  रखी  गई  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  सर्वथा  अनुकूल  है  ।  उन्होंने जो  बातें

 कही  हें  संक्षेप  में  उनका  उत्तर  यही  है  |

 दूसरी
 बात  में

 यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर

 प्रभी
 waaay  पर  योजना  आयोग

 तथा  नृत्य  संबंधित  मंत्रालयों  के  साथ  काफी  चर्चा  की  गई  है
 ।

 मेरे  माननीय  मित्र  प्राचार्य  कृपा लानी

 ने  कहा
 कि

 में  इस  विधेयक
 को

 वापस  ले  लू, ५  योजना  ara  कौर  wer  उच्च  व्यक्तियों से  परामर्श

 करने  कौर  फिर  लोक-सभा  में  एक  पुनरीक्षित  भ्रमणा  कोई  अन्य  विधेयक  ला
 ।  मेरा  उत्तर  बड़ा

 साधारण  हैे  कि  यह  सब
 किया  जा  चुका  है  कौर  योजना  ara  अथवा  किसी  oer  अभिकरण

 अथवा  प्राधिकारी  के  पास  विधेयक  में  रूपभेद  करने  के  विचार  से  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 इस  प्रकार  इसके
 हर  एक  पहलू  पर

 गयी  सोच
 विचार  करने

 के
 यह  विधेयक  लोक

 सभा के  समान  रखा  गया

 लोगों
 को

 यह  श्रीलंका  है  अथवा  वे
 यह

 कल्पना  करते  हें  कि  सरकार  उन  लोगों
 जो  खादी

 ग्रामोद्योगों
 के  संबंध  में  बहुत  अनुभव  रखते  हें  ग्र  जिन्हों  ने  खादी  ate  ग्रामोद्योगों  के  विकास

 के  लिये  अपना  जीवन  ही  दे  दिया  कुछ  अनिवार्यता  लागू  कर  रही
 इस

 बारे  में
 भी

 में  यह

 कहना  चाहता  हूं  प्रतीत  भारतीय  खादी  कौर  ग्रामोद्योग बोर्डे  ौर  उसके  सभापति से  कई  बार इस

 विधेयक
 के

 उपबन्धों
 के

 संबंध  में  चर्चा  की  जा  चुकी  mit में  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि

 खादी  प्रौर  ग्रामोद्योग
 ave

 इस
 विधेयक  के  उपबन्धों  से  सहमत  है

 ।
 में  लोक-सभा  को  करना

 चाहता  हूं  कि  लगभग  गत  मास  में  मुझे  खादी  at  ग्रामोद्योग  बोर्ड
 क॑  सभापति

 से  इस  बारे

 में  कई  पत्र  मिले  हैं  जिन  में  कहा  गया  है  कि  हमें  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  faa  ata

 कार्यवाही  करनी  चाहिये
 |

 दूसरे  erect  में  शादी  कौर  ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  सभापति  कौर  समूचा  बों

 लोक-सभा  द्वारा  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  की  प्रतीक्षा  करते  रहे  हें  ।  श्र  उन्हें  ग्राशा हे

 कि
 यह  विधेयक  दोनों  सदनों  में  पारित  हो  जायेगा  कौर

 इसे
 राष्ट्रपति

 की
 भ्र नुम ति  भी  प्राप्त  हो  जायेंगी

 ।

 इस
 से

 पता  चलेगा  कि  जहां  सामान्य
 बातों  का

 संबंध  है  हमें  खादी  ate  ग्रामोद्योग
 बोर्ड

 की  सहमति

 प्राप्त हो  गई  है

 वाद-विवाद  के  समय  कौर  कई  बातें  कही  गई  थीं  ।  उन  सब  के  उत्तर  देना  तो  मेरे  लिये  संभव

 नहीं
 है

 परन्तु  में  दो  तीन  महत्वपूर्ण  बातों
 के

 बारे  में  कहूंगा
 |

 यह  कहा  गया  था  कि  बोड़ें  के  होते  हुये

 आयोग
 की

 क्या  आवश्यकता  एक  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  था  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामले
 में

 दैधराज्य
 की  भी  स्थिति  क्यों  हो  ?

 ग्रीन  पहले  के  एक  भाषण  में  में  यह  बात  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  आयोग
 की

 एक  शो  की  क्यों  श्रावइ्यकता  थी  |  में  ने  कहा  था  कि  a m™ aE: Er  संबंधी  कार्य  को  कार्यपालिका

 विषयक  उत्तरदायित्व  से  अलग  रखा  जाना  चाहिये  श्र  परीक्षण  संबंधी  कृत्य  उस  बड़े  बोर्डे  को  सौंपे

 जाने  चाहियें  जिसे
 कि  हम  बनाना  चाहते

 थे
 कौर  एक  सुदृढ़  आ्रायोग-जब

 कार्यपालिका  कौर  प्रशासनिक

 मामलों  का  संबंध  हो  तो  सुदृढ़ता  अ्रत्यन्त  श्रावक  है--कार्यपालिका  कार्यों  का  प्रभारी  हो  ।  दोनों

 a

 होग  की  कोई  संभावना  नहीं  है  कौर  यदि  आपको  यह  भय  है
 कि  इन  में  झगड़ा  रहेगा  कौर

 कुछ  समय  के  पश्चात्  यह  काम  नहीं  कर  सकेंगे  तो  यह  एक  बड़ा  ही  निराशावादी  दृष्टिकोण  होगा
 |

 लोगों  के  मन  में  एक  यह  भी  आशंका  है हैं  कि  इस  आयोग  में  भारतीय  सिविल  सर्विस  प्रथा

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  पदाधिकारी  रखे  कौर  मंत्रणा  बोड़  जिसमें  खादी
 ौर

 योग  का  अनुभव  रखने  वाले  व्यक्ति  और  आयोग  जो  विभिन्न  प्रकार  का  झगड़े  होते

 भ्रम  तेल  कौर  पानी  मिलाया  नहीं  जा  सकेगा
 |

 मुझे
 ऐसा

 कोई  डर  नहीं
 है  |  यह  में

 जानता

 कि  आयोग  का  गठन  किस  प्रकार  का  परन्तु  मैं  कभी  यह  कल्पना
 भी

 नहीं
 कर

 सकता  कि

 खादी  कौर  ग्रामोद्योग  का  अनुभव  रखने  वाले  व्यक्तियों  जिन्हों  ने
 इस

 महान  कार्य
 के

 लिये  अपना
 जीवन  दे  दिया  है  ,  इस  प्रयोग  का  सदस्य  नहीं  बनाया  जायेगा  |

 वे  आयोग  के  सदस्य
 न

 बन
 सकते

 ee

 tas  sist  में
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 हैं  इसका  मुझे  कोई  कारण  दिखाई  नहीं  देता  |  संभव  है  कि  इस  प्रकार  का  अनुभव  प्राप्त  कुछ  व्यवित
 बायो  के  सदस्य  होंगे  ;  यह  भी

 संभव  है  कि  एक  या  दो  काफी  अनुभव  प्राप्त  प्रशासनिक  पदाधिकारी
 भी  आयोग  के  सदस्य  इसी  समय  कोई  पूर्वधारणा  बनाना  कौर  उसके  बारे  में  टीका  टिप्पणी

 करना  ठीक  नहीं  है  ।  सरकार  ate  मेरा  यहीं  at  रहेगा  कि  TT ATT BTATT  श्र  मंत्रणा  बोर्ड  का  गठन

 इस  प्रकार  से  किया
 जाये  कि  वे

 इस
 ग्र धि नियम  में  भ्रन्तर्गत  सौंपे  गये  अपने  कृत्यों

 को
 शान्तिपूर्ण  रीति  से

 तौर  परस्पर  सहयोग  के  साथ
 निबटा  सकें  |  इस  बात  की  मुझे  पुरी  है  ।

 में
 पहले

 भी  कह  चुका  हं  कि  यह  बोर्ड  are  की  भ्र पे क्षा  एक  बहुत  बड़ा  निकाय  होगा  ।  जैसा

 कि
 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  बोर्ड  में  उद्योगों  को

 भी
 कुछ  प्रतिनिधित्व  देना  पड़ेगा

 ।

 राज्यों  राष्ट्रीय  कार्य  क्षेत्र  में  अनुभव  रखने  वाले
 व्यक्तियों

 को  भी  प्रतिनिधित्व  देना  पड़ेगा  ।

 इस  प्रकार  बोर्ड में
 २०  प्रिया  RY  सदस्य  होनें  की  ग्रा शा हैं है  ।  इस  समय  केवल  १४  सदस्य हैं  ।  इतना

 बड़ा  जिसमें  विभिन्न  हितों  के  प्रतिनिधि  कार्यक्रम  के  परिपालन  का  भार  ५  कंधों

 पर  कसे  ल  सकता  हैं  ।  मुझे  यह  व्यवहार  दिखाई  नहीं  देता  ।  यह  भी  संभव  नहीं  हे  ।  इसी  कारण
 इस  आयोग  का  बनाने  की  प्रस्थापना  की  गई  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  यदि  वर्तमान  रूप  में  यह  विधेयक  पारित  कर  दिया  गया  तो

 इसका  परिणाम  केन्द्रीयकरण  होगा  ।  श्री  शर्मा  ने  ही  यह  बात  कही  थी  ।  इसका  उत्तर

 श्री  रामानन्द  तीर्थ  दे  चुके  हें  कि  इस  विधेयक  से  विजेन्द्री  करण  में  कोई  अड़चन  पैदा  नहीं  होगी  तौर

 इस  संबंध  म  अ्ागका  करने  की  कोई  शभ्रावस्यकता  नहीं
 है  |

 मेरा  विचार  हे  कि  वित्तीय  परामर्श  के  संबंध  में  शर्माजी  को  जो  अनुभव  ष  है  उस  से  वह
 प्रसन्न  नहीं  वित्तीय  मंत्रणा कारों  की  योग्यता  पर  यह  संदेह  क्यों  किया  जाये  कि  वे  वित्तीय

 राष्ट्रीय  हितों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  कार्यवाही  नहीं  इसका  मझे  कोई  कारण  दिखाई

 नहीं  देता
 |

 अल्प  अनुभव  के  प्राधा  पर  इस  प्रकार  की  सामान्य  बातें  कहना  में  ठीक  नहीं  समझता  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर  नियुक्त  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों
 की

 भर्ती  करने
 के

 लिये  एक  समिति  होनी  चाहिये
 ।

 समवाय  अधिनियम  क  अन्तर्गत  हमारे  अधिकतम
 उपक्रमों  रोक  इस  प्रकार  के  निगमों  में  चुनाव  समितियां  बनाई  हुई  हें

 वे  स्वयं  अपनी  प्रक्रिया

 का  अ्रनुसरण  करके  नियुक्तियां  करते  हैं  ।  इस  बार  में  किसी  माननीय  सदस्य  को  किसी  प्रकार  की

 कोई  आशंका  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 वाद-विवाद  के  समय  ब्योरे  संबंधी  बहुत  सी  बातें  कही  गई  हें झ्र ौर  इस  समय  में  उन  सब  का

 उत्तर  देवा  नहीं  चाहता
 ।

 परन्तु  जो  प्रश्न  उठाया  गया  था  कौर
 जिस

 पर  श्राप  ने  विनिणय  दिया
 था

 उसके  संबंध
 में  में

 कुछ  शब्द  कहुंगा
 |  इस

 विधेयक  में  उल्लिखित  उद्योग  प्रायः  सभी  या
 तो  समवर्ती

 सूची
 की  प्रविष्टि  ३३  में  या  उद्योग  तथा  विनियमन )

 अधिनियम  की  कुछ  विशिष्ट  प्रविष्टियों

 क  भ्रन्तर्गत  wr  जाते  हैं  ।  यदि  कोई  मद्द  इन  में  से  किसी  के  भी  eta  नहीं  जाती  है  तो  वह

 सिलाई  बनाने  का  कुटीर  उद्योग  ही
 2

 परन्तु  सरकार
 को  इस

 बात  का  संतोष  है  कि
 यह  विधेयक

 संघ  सूची  की  प्रविष्टि  ४४  से  संबंधित है  कौर  सरकार  इस  पर  रहेगी  ।

 wa
 में  सिफारि दा  करता  हूं  कि  लोक-सभा  स्वेसम्मति

 से
 प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  ले  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन

 कि  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  के  विकास  तथा  इस  से  सम्बद्ध  अन्य  मामलों  के  लियें

 एक  ग्रामीण  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 श्र  ।

 ee

 भ्रंग्रेजी  ।
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 आयोग  विधेयक

 खंड  २.  )

 संशोधन  किया  गया :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १३  में  से  शब्द
 ]

 निकाल  दिये  जायें  ।

 —[st  Fo  च०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 है oes
 खड़ उ  २,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बनें  बे

 प्रस्ताव  स्वीकृत  का  |

 खंड  २,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  ३,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 खंड  ४  (sat  की  स्थापना  प्रौढ़

 संशोधन  किया  गया :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  २०  में  से  दाऊद  निकाल  दियें  जायें  |

 Fo  च०  रेड्डी  |

 महोदय  :
 यह  है  कि  :

 ४,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  लग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ६2 है |

 खंड  ४,  संशोधित  रूप  विधायक  में  जो  दिया  गया  ।

 खंड  ५,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 तनया खंड  ५  क

 श्री  कण  च०  शेट्टी  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ३२  के  गद चा तु  यह  जोड़ा  जाये
 |

 “5  A.  Financial  Adviser  of  the  Commission  :  The  Central  Govern-

 ment  shall  appoint  a  person,  not  being  a  member,  to  be  the  Financial  Adviser

 to  the

 1114.0
 L  ५  आयोग  का  वित्तीय  सलाहकार  :  केन्द्रीय  सरकार  किसी  ऐसे  व्यक्ति  जो  आयोग

 सदस्य  न  शभ्रायोग  का  वित्तीय  सलाह कर  नियुक्त  करेगी

 1  उपाध्यक्ष  सहोदर  प्रकट यह  हैं  कि  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ३२  के  परचात यह जोड़ यह  जोड़
 दिया  जाये

 :

 ‘‘s  A.  Financial  Adviser  of  the  Commission  :  Th je  €  Central  Gove-n-

 ment  shall  appoint  a  person,  not  being  a  member,  to  be  the  Financial  Adviser

 to  the

 ara  का  वित्तीय  सलाहकार  :  केन्द्रीय  सरकार  किसी  ऐसे  व्यक्ति  जो  आयोग

 सदस्य  न  आयोग  का  वित्तीय  सलाहकर  नियुक्त  करेगी  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |
 थाथा

 मूल  wast  में  ।
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 आयोग  विधेयक

 महोदय
 :  wet यह  है  कि  :

 हि  ५  क  विधेयक का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  ५  क  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ६  से  ८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय

 खंड  &  (ats  का

 संशोधन  किया  गया  :  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १८  में  से  शब्द  भारतीय” |

 निकाल  दिया  जाये  ——[att  क०  ao

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  हैं  किः

 €,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  त्रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  €,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  १०  wit  ११  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  १२  की  पदावली  तथा  सेवा  की  दत

 संशोधन  किया  गया
 :  पृष्ठ  ४,  पंक्ति  २  में  शब्दों  membersਂ  [

 सदस्यों” |  ]  के  पश्चात  of  the  Financial  Adviser  to  the  Gommissionਂ

 ग्रा योग  के  वित्तीय  सलाहकार  शब्द  जोड़े  जायें  ।

 ——[at  क०  च०  हड्डी

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है  कि  :

 ce
 खंड  १२,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ग  बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा

 खंड  १२  संशोधित  रूप  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  १३  से  २४  विधेयक में  जोड़  दिये गये  ।

 खंड  २५  बनान
 की

 fat क०
 च०  रेड्डी  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 ~
 (१)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  १४५  में  शब्द  members’

 सदस्यों  ]

 पश्चात्‌  शब्द  of  the  Financial  Adviser  to  the  Commissionਂ

 आयोग  के  वित्तीय  सलाहकार  केਂ  शब्द  जोड़े  जायें  ;

 (२)  पृष्ठ  ८,  पंक्ति  २६  के  अन्त  में  wee  the  Financial  Adviser  to

 ne  Commissionਂ  [  आयोग  का  वित्तीय  सलाहकार
 '

 |  ate  जोड़  दिये  जायें  ।

 महोदय  :  शायद  श्री  खू०  च०  सोनिया  श्रपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहते

 हूँ

 tae  sist #
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 आयोग  विधेयक

 श्री  Qo  चं०  सोनिया
 :
 में  अपना

 संशोधन
 संख्या  १२  प्रस्तुत करना  चाहता  हैं  ।  प्राय-व्ययन

 के  समय  में  इसके  स्वीकृत  किये  जाने  का  करूंगा  |  संशोधन  का  आशा  यह  है  कि  इस  धारा

 के  भ्रन्तगंत  बनाये  गये  नियम  संसद्‌ के  समक्ष  रखे  जायें  |

 महोदय  :
 शायद  सरकार  इसे  स्वीकार  कर  रही  है  ।

 श्री  क०  चल  रेड्डी  :  वर्तमान  रूप  में  में  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं कर  रहा  में

 इसमें  थोड़ा  सा  परिवर्तन  करके  इसे  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  ौर  इस  से  माननीय  सदस्य  को

 संतोष  हो  जायेगा  ।  यह  हाल  ही  में  पुरःस्थापित  किये  गये  अधीनस्थ  विधान  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधान  में  ऐसे  ही  खंडों  के  ग्रीक  है  ।

 में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 पृष्ठ  €,  पंक्ति  ३  के  बच्चा तू  यह  जोड़  दिया  जाये

 (3)  All  rules  made  under  this  section  shall  be  laid  for  not  less  than

 thirty  days  before  both  Houses  of  Parliament  as  svon  as  possible  after  they
 are  made  and  shall  be  subject  to  such  modifications  as  Parliament  may  make

 during  the  session  in  which  they  are  so  laid  or  the  session  immediately

 धारा  के  भ्रन्तर्गत  बनाये  गये  सब  नियम  बनाये  जानें  के  पश्चात  यथासम्भव  शीघ्र  ३०  दिन

 से  श्रमिक  कालावधि  के  लिये  संसद्‌  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखे  जायेंगे
 प्रौढ़

 संसद  उस  सूत्र  में
 जिसमें  कि  वे  रखे  गये  हों  अथवा  उसके  तुरन्त  परचात्‌ ह स  वाले  सूत्र  में  उनमें  रूपभेद  कर  सकेगी  '  |

 महोदय  :  में  तीनों  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखता  हूं
 1

 प्रश्न यह  है  कि  :

 पष्ठ  ८,  पंक्ति  ay  में  दाऊद  membersਂ  सदस्यों |  |  के  पश्चात  शब्द

 ग्रा योग  के of  the  Financial  Adviser  to  the  Commissionਂ

 वित्तिय  सलाहकार 1.0  |  रखे  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  कि

 पृष्ठ  ८,  पंक्ति  २६,  के  में  शब्द  the  Financial  Adviser  to  the

 Commissionਂ  ग्रा योग  का  वित्तिय  बढ़ा  दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  कि

 पृष्ठ  €,  पंक्ति  ३  के  पश्चात्‌  यह  बढ़ा  दिया  जायें
 |

 (3)  All  rules  made  under  this  section  shall  be  laid  for  not  less

 than  thirty  days  befo-e  both  Houses  of  Pa:liament  as  soon  as  possible  after

 they  are  made  and  shall  be  subject  to  such  modifications  as  Parliament  may

 make  during  the  sess:on  in  which  they  are  so  laid  or  the  session  immediately

 धारा  के  भ्रन्तर्गत  बनाये  गये  सब  नियम  बनाये  जाने  के  पश्चात्‌ यथा  सम्भव  शीघ्र
 ३०

 दिन  से  शभ्रनाधिक  कालावधि  के  लिये  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  रखे  जायेंगे  रोक  सिद्ध  उस  सुन्न ी

 में  जिसमें  कि  वे  रखे  गये  हों  झ्रथवा  उसके  तुरन्त  पश्चात्‌  वाले  सूत्र  में  उनमें  रूपभेद  कर

 न  ee
 प्रस्ताव

 स्वीकृत  ga
 ।

 शशक  es

 मूल  अंग्रेजी
 मे
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 आयोग  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ced  यह  है  कि

 Q4¥  संशोधित रूप  विधेयक का  रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा
 |

 खंड  २४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  २६,  बनाने  की

 area  किया  गया :

 पृष्ठ  €!  पंक्ति  १३  में  शब्द  secretaryਂ
 ी

 के  पहचान  दाऊद

 the  Financial  Adviser  to  the  Commissionਂ  झ्रायोग  का  वित्तीय

 रखे  जायें  '

 ——[stt  कंठ  चल
 रेड्डी  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  कि

 २६,  संबोधित रूप  विधेयक का  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा

 खंड  २६,  संबोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 श्रनसची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  |

 खंड  १,  नाम  तथा

 amen  fea  गय े:

 (  १)  पृष्ठ १,
 पंक्ति

 ४  में  से  शाब्द
 Indiaਂ

 भारतीय |  निकाल  दिये  जायें
 ।

 र  पृष्ठ  पंक्ति ६  में
 अंक  “1955”  के  स्थान  पर  “1056” |

 रखा  जाये  ।  —[si  क ०  च०
 रहो

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  seat यह  है  कि

 १,  data रूप  विधेयक का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT ।

 खंड  १,  संबोधित रूप  में  विधायक  में  जोड़  दिया  गया  |

 संशोधन  किया  गया :

 पृष्ठ  पंक्ति
 १  में  शब्द  ‘Sixth

 yearਂ
 [eer  वर्ष  ]  के  स्थान  पर  दाब्द

 yearਂ  ा वष  |  रखे  जायें  ।

 ——[st  कण  चल

 महोदय  :  प्रश्न यह  हे  कि

 संबोधित  रूप  में  विधेयक  को  an  बने |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अधिनियमन संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़
 दिया  गया  |

 ce  ee

 भ्रंग्रेजी में
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 आयोग  विधेयक

 श्री  क०  चल  रेड्डी  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  : प्रश्न यह  है  कि  :

 *'विधेयक  संशोधित रूप  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 इसके  पश्चात  ३  PEYE  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये
 स्थगित

 ee

 क  क  क  क  अ  क  अ  अ  अ  अ  य

 tae  भ्रंग्रेजी  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 १  PeYNE |  पढ

 स्थगन  प्रस्ताव

 गह-कार्यों  मंत्री
 द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 भ्रध्यक्ष
 ने  एक

 स्थगन  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने
 की  भ्रनुमति  नहीं  जिसकी

 पूर्वसूचना  श्री ही०
 नो  मुकर्जी  ने  दी

 थी  कौर  जो  ३१

 १९५६  को  दिल्‍ली में  हुए  बम  विस्फोट  के  परिणाम  स्वरूप  उत्पन्न

 कथित  स्थिति  के  बारे  मे  था  ।

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र  Livo

 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी गई

 (१)  अधिसूचना संख्या  एस  ०  करार  Mo  १७८२ में  दिनांक  ११

 १९५६  प्रकाशित  भारतीय  सीमा  प्रशासन सेवा  FEXR

 की  एक  प्रति ।

 (२)  देश  में  बाढ़ों की  स्थिति  के  सम्बन्ध में  वक्तव्य  की  एक  प्रति |

 राज्य-सभा स  तन्हा  2909-05

 (१)  सचिव
 नें  बताया  कि

 राज्य-सभा
 ने

 झपने  ३०  १९५६

 की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा १३  Reus
 को

 पारित

 राष्टीय  राजपथ  विधेयक  को  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार

 कर  लिया हे  |

 )  सचिव ने  यह यह
 भी

 बताया  कि  राज्य-सभा  मोटर  गाड़ी
 )

 विधेयक  को  संयुक्त  समिति
 को

 सौंपने  के  प्रस्ताव  से  सहमत है  ।

 काय-मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  १७०६

 इकतालीसवा  प्रतिवेदन  स्वीकार  किया  गया  |

 विधेयक  स्थापित  १७१०

 जन  प्रतिनिधान  (  तीसरा  संशोधन  ]  aarp  पुरःस्थापित

 किया  गया  |

 सरकारो  संकल्प  स्वीकृत

 संविधान  के  अ्रनछेद  ३५६  के  अ्रन्तगत  त्रावणकोर-कोचीन राज्य

 के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गयी  उदघोषणा को  त्रांग  जारी  रखने  के

 मार ेमें  संकल्प  पर  कौर  चरागे  विचार  समाप्त  ्-कह  |  पाइप  स्वी

 कृत  किया गया  ।

 LYE १



 LIRR रे  सं कपि का |

 ह है
 १७१८-६०

 उन्हें  पारित  किया  गया  ।

 विधुर
 i

 लॉक  कहता

 ।

 सलोन

 (२)  भारतीय  डाक-घर  संशोधन  )  विधेयक

 (३)  अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग झ्र  विधेयक |

 ३.

 ि  क
 REXR  &  लिय

 द

 क  पाद  शुल्क तथा
 नमक

 उच्च्
 पर  विचार  तथा

 केन्द्रीय  ा  छ्

 लल

 भावना--भाग  लोकसभा------


